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 लोक-सभा बारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 [weae aataa torts gz] महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  क  मौखिक  उत्तर

 भ्रमण  सूचना

 न्यासा लंड में  भारतीय

 buble
 शी  इन्द्रजीत गुप्त

 श्राप  सुचना  प्रदान  संख्या  २.

 लि |

 श्री  वासुदेवन  नायर
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  न्यासा लेंड  में  रहने  वाले  बहुत  भारतीय  व्यापारी  उस  को  छोड़
 कर  चले  हैं  या  चाहते  हैं  ;

 यदि  तो  किन  परिस्थितियों  के  कारण  ऐसा  हो  रहा  है
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  fag):  हमारी  जानकारी के  च्

 यह  समाचार  ठीक  नहीं  है  कि  न्यासा लेंड  में  भारतीय  उदभव  के  बहुत  से  व्यक्ति  उस  देश  को  छोड़

 हों  ।  इसके  विपरीत  वह  बहुत  प्रसन्न  हैं  भर  न्यासा लेंड  के  तथा  राजनीतिक

 जीवन में  पुरी  तरह  भाग  ले
 रहे  हैं

 ।  न्यासालेंड में  शासनरूढ़  दल  बार  बार  घोषणा कर  रहा

 है  frag  वणंभेंद के  विरोधी  हैं  कौर  सभी  व्यक्तियों को  झ्राइवासनं  दे  दिया है  कि  वहू  न्यायोचित

 तथा  सम्मान  व्यवहार  ही  सबके  करण  |

 श्री नरायण दास दास  :  क्या  यह  सच  है  किं  वहां  पर  भारतीय  व्यापारियों  को  की

 धमकी दी  जा  रही  है  क्योंकि  वह  एक  दल  द्वारा  मांगी  गई  राशि  में  भ्रंदादान  नहीं  देते  हैं
 ?

 मूल  wait  में
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 श्री  दिनेश  सिंह
 :

 जी  नहीं
 ।

 हमें  इसकी  जानकारी  नहीं  है
 ।

 तीन  या  चार  दिन  पहले  हीं
 न्यासा लेंड के  कुछ  व्यक्ति  मेरे  से  मिले  थे  ।  वह  देश के  विभिन्न भागों  के  व्यापारी  थे  ।  उन्होंने मुझे

 कुछ  इस  प्रकार  का  बताया  कि  वह  वहां  पर  बहुत  खुश  हैं  ।

 श्रीनारायण दास  :
 क्या  PE-2R—KR  को  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में

 प्रकाशित  समाचार

 की  at  सरकार  का  ध्यान  दिलाया गया  कि  कुछ  भारतीय  व्यापारी  बहुत  बड़ी  संख्या  में  वहां
 से

 था  रहे  हैं  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उसका  विरोध  किया  है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह
 :

 हमने  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  समाचार  देखा  था  जो  एक  दूसरे  समाचारपत्र

 में  प्रकाशित  समाचार  ही  था  ।  ऐसा  मालूम होता  है  कि  संभवतया  इस  को  कुछ  ऐसे  रुचि  लेने  वाले

 व्यक्तियों
 ने

 प्रकाशित
 करा  दिया जो  विवाद  को  बताने  वाला  झूठा  समाचार  था

 श्री  इन्द्रजीत  गीत
 :

 हाल  में  ही  यह  समाचार  प्रकाशित  gar  था  कि  अगले  वर्ष  से
 न्यासा लेंड

 में  स्वतंत्रता  अथवा  होम  रूल  होने  जा  रहा  है  ;  क्या  सरकार  का  विचार  बहुमत  प्राप्त  मालवी  कांग्रेस

 से  भ्राइवासन  लेगी  कि  एशियाई  सैटल से  के  अधिकारों  का  चादर  किया  जायेगा ?

 श्री  दिनेश  fag  :  सरकार  कोई  श्रीनिवासन  लेना  जरूरी  नहीं  समझती है  क्योंकि वह  भारतीय

 नागरिक नहीं  हैं  ।  यें  भारतीय  उद्भव  के  लोग  हैं  जो  वहां  पर  बस  गये  हैं  ।  यह  विवाद  उनको

 स्वयं  निपटाना है  ।

 pat  श्यामलाल  सर्राफ
 :

 माननीय  मंत्री  ने  जिस  शिष्टमंडल  का  जिक्र  किया  है  उसके  नेता

 न्यासा लेंड  की  विधान  सभा के  सदस्य  थे  ।  क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  अपने  देश  में  उद्योगों  की

 स्थापना  के  लिये  गैर-सरकारी से  सहायता  मांगी है  ?

 पच्िध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  एक  प्रश्न  है
 ।

 el

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 समुद्र  सीमा  शुल्क  अघिनियम शादी  के  झ्रधिसुचनाएं

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (१)  समुद्र  सीमाशुल्क  १८७८ की  घारा  ¥3-@ HT FT-aRT की  उप-घारा  (४)

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  नमक  eye  की  घारा ३८
 के

 भ्रन्तगंत  सीमाशुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  Yow  निर्यात

 Zeqo  में  कुछ  कौर  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  श्रघिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति

 दिनांक  १०  १९६२  की  जी०  एस०  अर०  संख्या  १४८३

 दिनांक  १७  १९६२  की  जी०  एस०  भार ०  संख्या  १४५३४  ॥

 (2)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  Ev  की  धारा  ३८  के

 भ्रन्तगंत  दिनांक  १७  १९६२  की  श्रषिसूचना  संख्या  जी०  एस०  करार

 १५२२ में  प्रकाशित  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  संशोधन  )  १९६२
 प्रति  ।

 PIN  dit  में



 शक  )  भारत की  प्रतिरक्षा  विधेयक  १५३ हे ६  १८८४  (  /

 (३)  समुद्र  सीमाशुल्क  १८७८  की  घारा  की  उप-धारा  (४)

 के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाशओं  a  एक-एक  प्रति

 दिनांक  १०  १९६२  की  जी०  एस०  अर ०  संख्या  १४८१  |

 दिनांक  १७  १९६६२  की  जी०  एस०  करार  संख्या  १५२६  |

 दिनांक  १७  १९६२  की  जी०  एस०  कार  संख्या  १५३०  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टी-६१३/६२,  एल  टी-६१४/६२

 एल  टी-६१४५/६र२६

 श्रमिकों  की  मजूरी  में  अन्तरिम  वृद्धि  करने  के  बारे  में  संकल्प

 श्रम  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०  रा०  पट्टा भि रामन )
 :

 थें  कलकत्ता  के  कहवा  बागान  उद्योग  के  केन्द्रीय  मजूरी  बोर्ड  की  श्रमिकों  घी  मजूरी  में  afer  वृद्धि

 किये  जाने  के  बारे में  सिफारिशों सम्बन्धी  दिनांक  २४  FERR  के  सरकारी  संकल्प  संख्या

 डब्ल्यू  बी०--२(५२३)/६२  की  एक  प्रति  सभापटल  पर  रखता हूं
 ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टी-६१६/६२)

 भारत  की  प्रतिरक्षा  faqaa——are

 श्रिया  महोदय  खण्डवार  चर्चा  होगी  ।  माननीय  मंत्री  जी  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत
 :

 कार्य  आरम्भ  होने  से  पहले  में  आपका  ध्यान  सभा  की

 don  के  समय  के  प्रश्न  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  आपको  याद  होगा  कि  पिछले  सप्ताह  संसद-कार्य

 मंत्री ने  कहा  था  कि  सभा की  बैठक  १२  बजे  से  शुरू  होगी  कया  बाद  में  इस  पर  निश्चय  किया  जायगा  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  सभा  की  बैठक  का  समय  क्या  रखा  गया  |

 इस  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  कौर  समय  शेष  सत्र  के  लिय  १२  से  ५

 रहेगा  ।

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  खण्ड २३  से  सम्बन्धित  संशोधनों  के  बारे  में

 माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  नये  सुझाव  दिये  हैं  ।  जब  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इन

 अधिकारों
 का  विस्तार  में  उपयोग  किया  जाना  चाहिये  तभी  कुछ  भ्रमण  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव

 दिया है  कि  इनका  उपयोग  सोच  समझ  कर  किया  जाना  चाहिये  ।  उन्होंने  यह  भी  आशंका प्रकट  की

 कि  उनका  दुरुपयोग  भी  हो  सकता है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  उन  संशोधनों को

 स्वीकार  कर  लिया  जाना  चाहिये  जो  खण्ड  ३  की  योजना  के  विरुद्ध  हो  ।

 खण्ड  ३  के  सम्बन्ध
 में  में  सभा  का  ध्यान  उप-खण्ड  (  १)  की  ae  दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें  वह

 विभिन्न  उद्देश्य  बताये  हैं  जिनके  आघार  पर  नियमों  का  श्रेणीकरण  किया  गया  है  ।  तीन

 श्रेणियां  हैं  जिनमें  एक  भारत  की  रक्षा  तथा  सैनिक  सुरक्षा
 |

 यही  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  सैनिक

 बाहियों  का  उप-खण्ड  (१)  तथा  (२)  में  बताया  गया  है  कि  संघ  की  सशस्त्र  जहाजों  तथा
 विमानों  शादी  की  सुरक्षा  होनी  चाहिये  ।

 मूल  प्रंग्रेंजी  में
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 इसी  प्रकार  उपखण्ड  (२)  सभा  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होगी  कि  मोर्चों  पर  लड़ने  वाले

 सैनिकों  की  सहायता  करने  के  लिये  हमें  कुछ  कदम  उठाने  चाहियें  ।  इस  लिये  आपातकाल की  घोषणा

 का  पहला  यह  है  कि  असैनिक  क्षेत्रों  में  भी  युद्ध के  कार्य होते  रहें  ।

 इसके  अतिरिक्त  हमें  जनता  की  सुरक्षा तथा  शांति  बनाये रखने  की  चिन्ता  करनी है  ।  यह

 इस  लिये  ग्रावश्यक है  क्योंकि  जनता की  सुरक्षा  बनाये  रखने  से  तथा  शांति  तथा  व्यवस्था  बनायें

 रखने  से  युद्ध  प्रयत्नों  को  चरागे  बढ़ाना  संभव  होगा
 ।  यह  दोनों  वापस  में  एक  दूसरे  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 तीसरी तथा  अन्तिम  श्रेणी  जनता को  श्रत्यावस्यक  सामानों  का  संभरण  ग्राही  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  संशोधन  भी  पेश  किये  हैं  ।  इस  सम्बन्ध में  डा०  Fo  ला०  राव  ने  बताया  है

 कि  आपातकाल  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  खाद्यान्नों  को  उत्पादन  बढ़ाने  को  उचित

 प्रोत्साहन  मिले  संभरण  बढ़ाया  जा  सके  ।  उन्होंने  बताया  कि  ब्रिटेन  में  युद्ध  काल  में  खाद्यान्नों
 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  विद्वेष  कदम  उठाये  गये  थे  ।  उन्होंने  बताया  कि  लगभग  ६०  एकड़

 भूमि  में  खेती  शुरू  कर  दी  गई  a  अ्रतिरिक्त  ७०  प्रतिशत खाद्य  उत्पादन  के  लक्ष्य पूरे  किये  गये
 ।

 इस  लिये  खाद्य  उत्पादन  का  पूरी  तरह से  ध्यान  रखना  जरूरी  है  जिसमें  युद्ध  प्रयत्नों को  बढ़ावा

 मिलने  |

 इस  प्रकार  श्राप  को  मालूम  हो  जायेंगी  कि  भारत  की  प्रतिरक्षा  के  बारे  में  जो  नियम  बनाये

 गये  हैं  उन  का  इन  तीनों  श्रेणियों में  खण्ड  ३  के  उपखण्ड  (2)  में  बताई  गई  से  सीधा  सम्बन्ध  है
 ।

 इस  प्रकार  arg  देखें  कि  नियम  बनाये  गये  इसका  ध्यान  रखा  गया  कि  इन  नियमों  को  कठोरता

 से  लागू  किया  जाये  ।  इस  के  साथ  साथ  इन  नियमों  को  उचित  रूप  मैं  लागू  कराने  के  उद्देश्य  से  ही
 उपखण्ड  में यह  व्यवस्था रखी  गई  है  कि  कही  तथा  जितना  संभव  होਂ  ।  इस  प्रकार  स्पष्ट

 हो  जाता है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  जिस  सावधानी  की  मांग  की  है  वह  सावधानी  हमने  बरती  है
 |

 दूसरी  बात  माननीय सदस्यों  ने  यह  कही थी  कि  क्या  भारत  की  प्रतिरक्षा  नियमों  के

 अधिकारों का  प्रत्यायोजना केवल  गजटेड  अफसरों  को  ही  दिया  जायेगा  ।  जैसाकि  बताया  जा  चुका

 है
 कि

 इन  नियमों
 को

 विभिन्न  अघिकारी  विभिन्न  स्तरों  पर  लायू  करेंगे  ।  इन  नियमों
 केवल

 टेड  अफ़सर  लागू  करें  ऐसा  सम्भव  नहीं  है  ।  कुछ  स्तरों पर  भ्रावश्यक हो  जाता  है  कि  छोटे
 कर्मचारी

 राज्यों  अथवा  केन्द्र  में  इसको  लागू  करें  ।  अन्यथा  नियमों  का  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जाता  है
 ।  इस

 सम्बन्ध  में  भी  में  सदस्यों  को  भ्राइवासन  दें  देना  चाहता  हूं  कि  नियमों  को  आवश्यक होने  पर  ही  लागू

 किया  जायेंगी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  कि  एक  जुर्माने का  उपबन्ध  भी  होना  चाहियें जिससे

 कारी  झ्र धि कारी  प्राधिकार  का  गलत  उपयोग  न  कर  पायें  ।  में  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकारी

 कर्मचारियों  पर  सर्वथा  सरकारी  कर्मचारी  श्राभार  नियम  लागू  रहते  हैਂ  ।  इन  नियमों  का  उनवान

 होने का  उनको  बड़े  से  बड़ा  जुर्माना  देना  पड़ता  है  ।

 हमें  केन्द्रीय  सरकार  AAT  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों पर  विश्वास  करना  होता  है
 ।  हम

 इसका  ध्यान  रखते  हैं  कि  जब  वह  अपने  कर्तव्यों  का  पालन  करें  तो  उनके  कार्यों  का  प्रशिक्षण  ग्न्य

 कारी  करें  ।  जब॑  भी  कभी  कोई  कर्मचारी  गतंव्य  पालन  करने  से  विमुख पाया  जाता  हे
 तो  उसके

 खिलाफ  केन्द्र  सरकार  भ्रमणा  राज्य  सरकार  कार्यवाही करती  है

 में  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  की  पुर स्थापना के  बाद  हमने  सभा  के  सदस्यों  की

 करिया  जानने  के  लिये  माननीय  सदस्यों
 की  एक  बैठक  बलाई  थी

 जो
 कि

 दो
 दिन  तक  चलती  रही  ।

 भेजी
 में
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 हरि  विष्णु  कामत
 :

 यह  केवल  दो  घंटे  हुई  थी  तथा  दो  दिन  नहीं  ।

 पाध्या  महोदय
 :

 यह  दो  दिनों  में  दो  घंटे  हुई  थी  ।

 पन्नी  दातार
 :

 माननीय  सदस्यों  ने  उस  समय  कुछ  सुझाव  दिये  थे  तथा  सरकार  ने  उन  सुझावों

 को  स्वीकार कर  लिया  था  ।  इसीलिये  मेंने उन  पर  इतने  संशोधन  पेश  कर  दिये  हैं  मेंने  सभा  में

 सदस्यों द्वारा  पेश  किये  गये  कुछ  संशोधनों को  भी  स्वीकार कर  लिया  है  ।

 गयी  रंगा  (faz) a  :
 माननीय  मंत्री  ने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति

 भ्रष्टाचार  शादी  करेगा  तो  उसके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जायेगी  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कया

 कारी  कर्मचारियों  के  लये  भी  ऐसा  कोई  उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 श्री  दातार  :
 इस  सम्बन्ध  में  हमने  श्री  संथानम  के  सभापतित्व  में  हाल  में  ही  एक  समिति

 नियुक्त की  थी  ।  उस  समिति  ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  था  कौर  कुछ  सुझाव  दिये  थे  जिनको

 कार  ने  स्वीकार कर  लिया  है

 स्वतन्त्र  पार्टी  के  नेता  माननीय  सदस्य  ने  कृषि  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अधिकारों  के  बारे में

 शंका  प्रकट की  है  कि  इससे  सरकार  का  विचार  सहकारी  खेती  सम्बन्धी  सुधार  करने  का  तो  नहीं

 है  ।  में  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  तो  राज्य  सरकारों  का  मामला  है  और  वहू  जैसा  चाहें

 वैसा  कर  सकती  हैं
 ।

 सरकार  का  विचार  इन  नियमों  के  अधीन  ऐसी  कोई  श्रायंवाह्दी  करने  का  नहीं

 मेरे  मित्र  श्री  कामत  चाहते  हैं  फि  संशोधन  संख्या  १४०  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।  यह  कुछ

 मित्रों  के  सम्बन्ध  में  है  ।  यह  सब  खण्ड  ३(२)  (  के भ्रधीन श्रा जाता हैं । इसके a  जाता  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त

 प्रतिरक्षा  नियम
 ४४

 तथा  wg  इसी  सम्बन्ध  में  हैं  कौर  इनका  संशोधन  यह  माननीय  सभा  ही  कर  सकती

 है  ।  जो  सुझाव  उन्होंने दिया  है  उस  पर  आवश्यक  होने  पर  पुरी  तरह  विचार  किया  जायेगा  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  निरोध  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  दिये  |  उनका  यह  कहना  है  कि  निवारक
 निरोध  भ्र धि नियम के  अ्रधीन  उपबन्धित  भ्रधिकार  पर्याप्त हैं  ।  उन्होंने  दूसरी  बात  यह  कही  कि
 ta

 के  कारण  इरादी  बताने  की  प्रतिक्रिया  इसमें  भी  बरती  जानी  चाहिये  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  बताना  चाहता  हूं  कि  कभी  कभी  यह  राष्ट्र  हित  में  नहीं  होता  किਂ  निरोध  के

 कारण  बताये  जायें
 ।

 दूसरे  इसमें  पहले  अधिनियम  के  समान  लम्बी  प्रक्रिया  रखना  भी

 हायें  नहीं  है
 ।

 परन्तु  उस  अनौपचारिक समिति  में  यह  सुझाव  किया  गया  था  कि  निरोध के  आदेश

 जिलाधीश
 से  कम  स्तर  के  अधिकारी  द्वारा  नहीं  दिये  जाने  चाहिये  ।  हमने  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर

 लिया  है
 ।

 यह
 भी

 बताया  गया  था  कि  निरोध  के  आदेश  दिये  जाने  के  बाद  उसके  सम्बन्ध  में  विचार

 करने  के  लिये  कोई  aa  अधिकारी
 भी

 होना  चाहिये  ।  सरकार  ने  उस  सुझाव  को  भी  स्वीकार  कर  लिया

 है  संशोधन  संख्या  १०८  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  पुनरीक्षण  अ्रधिकारी  जिलाधीश  से  बड़ा ही  afr

 कारी  होगा
 ।

 सरकार  ने  सिद्धांत  रूप  में  इसको  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  आवश्यक होने  पर  पुनरीक्षण

 अधिकारी होना  चाहिये  ।
 अरब  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  कि  वह  अधिकारी  कौन  मुझे  पूरा

 विश्वास है  कि  पुनरीक्षण  अधिकारी  के  सामने  कागजात  जानें  पर  वह  उन  पर  अवश्य  विचार

 में  समझता  हूं  इन  दोनों  सुझावों  को  स्वीकार  करके  सरकार  ने  माननीय  सदस्यों  की  टीचरों

 का पर्याप्त चादर  किया  है  ।
 TEEN  नन
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 है  Ueq  शिक्षण  अधिकारी  उच्च न्यायालय  का  एक  न्यायाधीश  होना
 te

 दाजी

 चाहिये

 |  में  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  भ्रापातकाल  है  शर  आपातकाल  में  निरोध  के  कारणों

 को  जाहिर  करना  उचित  नहीं  होगा  |

 माननीय सदस्यों  ने  निरोध  के  शभ्रधिकारों  के  बारे  में  श्रीलंका  प्रकट  की  है  ।  इन  श्रादंकाशओं को

 दूर  करने  के  लिये  ही  में  ने  दो  सुझाव  स्वीकार  कर  लिये हैं  जिन  में  से  एक  है  कि  निरोध  आदेश

 घिरा  दे  तथा  दूसरे  आदेशों  का  पुनरीक्षण  हो  ।  परन्तु यह  संभव  नहीं  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  निवारक

 निरोध  शझ्रधिनियम  के  उपबन्धों  अथवा  नियमों  का  सहारा  लिया  जाये  |

 अरब  में  श्री  कामत  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  १४३  के  सम्बन्ध में  कुछ  कहना  चाहता

 हूं  ।  वह  झपने  संशोधन  द्वारा  मेरे  संशोधन  संख्या  १११  में  तथा  शब्द  रखना

 चाहते  हैं  ।  में  समक्षता  हुं  कि  मेरे  द्वारा  प्रयुक्त  शब्द  पर्याप्त  हैं  ।

 अगले  संशोधन कृषि  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  में  इस  सम्बन्ध  में  पहले  भी  उल्लेख  कर  चुका  हूं

 कि  संभव  है  आवश्यक  हो  जाये  कि  खाद्यान्न  उत्पादन  के  लिये  कोई  बड़ाने  कार्यवाही  की  जाये
 ।

 लिये  हमने  उपखण्ड  (१)  में
 कुछ  कार्यों  का  उल्लेख  किया  है

 ।
 में  यह  बता  चुका  हूं  कि  सरकार  भारत

 की  प्रतिरक्षा  नियमों  के  अधीन  जो  शक्तियां  ग्रहण  कर  रही  है  उनका  उपयोग  सहकारी  कृषि  या

 मालिक खेती  के  लिये  नहीं  किया  जायेगा  ।  राज्य  सरकारें  इस  कार्य  को  सहकारिता से  संबंधित  सामान्य

 विधि से  भी  कर  सकती  हैं  ।  सरकार  इन  नियमों  की  ore  में  ऐसा  कोई  कार्य  नहीं  करना  चाहती  है  ।

 कई  माननीय  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  संदिग्ध  हैं  यही  कारण  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  afer

 संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  ।  तथापि  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  खाद्य  उत्पादन  तथा  औद्योगिक

 उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिये  इन  उपबन्धों  का  आश्रय  लेना  अनि वा यें  हो  जाता है  इन  दिक्पतियों

 को  अपने  हाथों  में  रखना  होगा  ।

 जहां  तक  श्री  रेंगा  के  संशोधन  का  तात्पर्य  है  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि

 भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  के  प्रधान  जो  कुछ  भी  किया  जाये  उसके  भ्र धी क्षण  के  लिये  एक  संसदीय  समिति

 होनी  चाहिये  ।  यह  सुझाव  श्रब्यवहारिक  है  क्योंकि  इन  नियमों  को  अमल  में  लाने  की  जिम्मेदारों

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  है  ।  सरकार  उसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  है
 ।

 अतः  जब
 भी

 सुझावਂ

 दिये  जायेंगे  सरकार  उन  पर  सावधानी  से  विचार  करेगी  ।  सदस्यों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 संशोधनों  को  केवल  उन्हीं  अंशों  तक  स्वीकार  किया  जायेगा  जहां  तक  वे  मेरे  मत  से  सहमत  होगे  ।  में

 श्री  कामत  के  संशोधन संख्या  १३८  ge  को  स्वीकार करता  हूँ
 |

 महोदय :  प्रश्न  यह  है

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति ७  —
 “  entering

 क्  दाऊद  के  wad  रख  दिया  जाये

 (१३५८)
 #

 पृष्ठ
 है  पंक्ति  Rv,

 “
 Purposeਂ  ..  |

 द्ब्द के  पदचाल  on  रख दिया
 जाय 1  (238)  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 ial

 भारत
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 की  प्रतिरक्षा  विधेयक

 :  प्रदान यह  है  :
 ae

 दातार  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन
 तो  कि

 संशोधनों  की  सूची  संख्या  ४  में
 ding

 ”
 श्री की  प्रस्तावित नया  खंड  में

 bh  प्
 शब्द  के

 profiteerin  | a

 शब्द रख  दिये  जाये  (१४२)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १४०  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  ae
 ्

 +f
 न

 facet  रेड्डी  :  में  संशोधन  संख्या  ३  वापस  लेता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  ३,  सभा  की  सके  वापिस  लिया  ग

 यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  LVR,  ६९,  १८,  ७०,  ७१
 तथा  cee

 रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुए

 अस्मत  aeRO  सादा

 fd

 सला  गया

 सभा  में  कत  विभाजन  हुमा
 ।

 ्

 थि
 पक्ष में  ५४  :  विपक्ष में  Rv

 द  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए at 7

 श्री  नरसिम्हा  रडी
 संशोधन  संख्या  ौर र  २  पर

 मतदान  लिया  जायें  ।

 महोदय :  मैं  संशोधन  संख्या  १  कौर  २  मतदान  के  लिय  रखता हूं  ।

 रा  में  सत  विभाजन ga

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिजली  न  प्राग  के  कारण  मशीन  काम  नहीं  कर  रही  है  ।  मतदान

 के  लिये  माननीय  सदस्य  भ्रपने  स्थान  पर  खड़े  हो  जायें  ।  उनके  नाम  लिख  दिये  ra
 ।  विपदा

 में  मतदान  करने  की  संख्या  बहुत  भ्रमित  है  इसी  लिये  दीनों  संशोधन  बहुत  हुए

 संशोधन  स्वीकृत  हुए  ।

 ह

 महाश  दात  संशोधन  लकद
 १६  मतदान  के  faa  रखा  गया  तथा  कृत  हुआ

 sre  महोदय  हारा  संख्या
 ४६,  २३,  VW  ५५,  २७,  २६  तथा  ३१  लियें

 रखे  गये  तथा  शझ्रस्वीकृत हुए  ।

 त  महोदय :  मैं  सरकारी  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हूं
 :

 प्रदान  यह  ca

 ey
 पंक्ति  २०.  में  «  Enemy  Territory ,

 के
 क  फरीद

 ee  देश  z=  की  (१०३)

 ा

 मूल  मं प्रे जी  में
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 [  अघ्यक्ष

 (२)  पृष्ठ
 ४

 पंक्ति  र में
 से

 faseਂ

 शब्द  ger  दिया
 (१०४)

 (३)  पृष्ठ  ¥—

 पंक्ति  ३१  से  38  के  स्थान  पर  निम्न  yee  रख  दिये  जायें  |  (20%)

 “(7)  (a)  prohibiting  the  printing  or  publishing  of  any  newspaper
 news-sheet,  book  or  other  document  containing  matters  prejudicial  to  the

 defence  of  India  and  civil  defence,  the  public  safety,  the  maintenance  of

 public  order,  the  efficient  conduct  of  military  operations  or  the  maintenance
 of  supplies  and  services  essential  to  the  life  of  the  community;

 (b)  demanding  security  from  any  press  used  for  the  purpose
 of  printing  or  publishing,  and  forfeiting  the  copies  of,  any  newspaper,  news-

 sheet,  book  or  other  document  containing  any  of  the  matters  referred  to  in

 sub-clause  (a);
 (c)  forfeiture  of  such  security  and  the  circumstances  in  which  and

 the  authority  by  whom  such  forfeiture  may  be  ordered;

 (d)  closing  down  any  press  or  any  premises  used  for  the  purpose  of

 printing  or  publishing  any  newspaper,  news-sheet,  book  or  other  document,

 contoining  any  of  the  matters  referred  to  in  sub-clause(a)  in  spite  of  the

 forfeiture  of  such

 (9)  ऐसे  किसी  पुस्तिका  तथा  अन्य  जिसमें

 भारत  की  सुरक्षा  नागरिक  लोक  व्यवस्था  को  बनाये  सैनिक  कार्यों  तथा  समुदाय

 के  जीवन  के  लिये  आवश्यक  संभरण  कौर  सेवाओं  के  संधारण  को  हानि  पहुंचाने वाली  बातें

 उनके  प्रकाशन  अथवा  मुद्रण  पर  प्रतिबंध  ;

 ऐसे  किसी  प्रेस  से  जमानत  की  मांग  करना  जिसका  उपयोग  मुद्रण  तथा  प्रकाशन

 के  लिये  किया  गया  तथा  ऐसे  पुस्तिका तथा  अन्य  aafaat av afrat की  प्रतियों

 को  जब्त  करना  जिनमें उपखंड  में  उल्लिखित  बातों  का  प्रकाशन  किया  गया

 ऐसी  जमानत  का  जब्त  करना  तथा  वे  स्थितियों  aaa  वह  झ्र धि कारी  जिसके  द्वारा

 जब्ती  का  area  दिया  गया

 ऐसी  किसी  जमानत  के  कर  लेने  के  बावजूद  भी  ऐसे  प्रैस  प्रिया
 को

 बन्द

 करना  जिसका  उपयोग  ऐसे  पुस्तिका  या  wer  मसविदों के  मुद्रण

 प्रकाशन  में  किया  गया  जिनका  उल्लेख  उपखंड  में  किया  गया  (Rox)

 (x)  पृष्ठ  ६  पंक्ति  gk—

 “  as  the  care  may  be  ”
 [  भी  मामला  हो  |  के  स्थान  पर  ag

 शब्द  रख  दिये  जायें  ;

 authority  empowered  to  detain  not  being  lower  in  rank  than  that
 of  a  District

 {\‘fexre  में  बन्द  करने  का  आदेश  देने  वाला  पद  में  जिला  मजिस्ट्रेट  से  छोटा  नहीं

 (१०६)

 (५)  पृष्ठ  ६,  पंक्ति  Bandਂ
 शब्द  हटा  दिये  जायें

 ।  [  Ro ]
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 (६)  पृष्ठ  पल्ल

 .  पंक्ति  २६  के  भ  यह  दाऊद  रख
 दि  जायें

 :
 the  review  of  orders  of *(iv)

 detention
 passed  in  pursuance  of  any

 rule  made  under  sub-clause

 नियम  के  श्रतसरण में  नजरबंदी  के  लिये (x)  उपखंड  १  के  seta  बनाये  गये
 f

 दिये  गये  झ्रादेशों पर  2on)

 (७)  पृष्ठ  Q——

 पंक्ति  १६  के  यह  शब्द  रख  दिये  जायें  ।

 the  taking  over  by  the  Central  Goyer
 omen ee

 State

 Government,  for  a  limited  period,  of  the  mana  men  any  property
 luding  any  undertaking)  relating  to  supplies  and  essential  to

 me  life  of  the  शर

 [  (2%)  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  के  द्वारा  सीमित  लये  ऐसी  सम्पत्ति
 ि

 लिये  श्रावक उपक्रम  भी  शामिल  का  ले  लिया  जाना  जो  z  ह्

 श्र  Fara  से  संबंधित  हो  (१०  BS

 (८)  पृष्ठ  ७--

 द
 थ

 पंक्ति  ३५  भ्र  ३६  को  हटा  दी  जायें  (११०)

 (&)  पृष्ठ  सद न

 Oe
 पंक्ति  १६  के  पश्चात  ये  दाऊद  रख  दिये  जाएं

 :

 the
 prevention

 of  any  corrupt  practice  or  abuse  of  au  1ority
 or  other  mala  fide  action  in  relation  to  the  production,  storage,  purchase,  ale

 supply  or  transport  of  goods  for  any  purpose  connected  with  the  defen  ८  >  of
 Indja  and  civil  defence,  the

 efficient  conduct  of  military  operations  or  tt
 maintenance  of  supplies’and  services  essential  to  the  life  of  the  community;

 (35B)  the  preveition  of  boarding,  blackmarketing,  or  adulteration  of,
 or  any  other  unfair  practices  jn  relation  to  any  goods  procured  by  or  suppli  ed

 to  the  Government  or  notified  by  or  under  the  rules  as  essential  to  the  life

 of  the

 (34-7)  भारत  की  प्रतिरक्षा  और  अ्रसैनिक  सैनिक  कार्यवाही  का  कुशल
 संचाल

 अथवा  समुदाय  के  जीवन  के  लियें  झ्रावश्यक  संभरण  सेवाओं  को  बनायें  रखने से  संबंधि

 सामान  का  विक्रय  संभरण  तथा  परिवहन  से  संबंधित  अ्रधिकार

 के  दुरुपयोग  तथा  दुराशय  के  निवारण

 (३५  सरकार  को  संभरित  किये  गये  झ्रथवा  सरकार  द्वार  प्राप्त  किये  गये  वा
 a

 के  अधीन  समुदाय  के  जीवन  के  लिये  आवश्यक
 के

 जमा  करने र

 भ्रपमिश्रण  तथा  अन्य  कदाचारों  का  (१११)  थ
 अ

 qs  ६  पंक्ति  ३३,

 sia  में  aircrafts’  wes  जोड़  दिये  (५९)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  i

 वलन
 WASH  श्र २९  सभा  की  से  वापस  लिये  गये  tt

 संशोधन  किये  गय 2
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 पीठ  ४  पंक्ति  २२  के  मत  में  military  operationsਂ  [sera  सैनिक

 जोड़  दिया  जायें  (8)
 at}

 पृष्ठ  ५  पंक्ति  में  [  ]  शब्द  के  [qe]  जोड़  दिया

 जाये  ।  (४३)

 पृष्ठ  ६  पंक्ति  xe  में ग्रंत  में  aircraftsਂ
 जोड़  दिया  जाये

 ।  (४७)

 ५
 ६  पंक्ति  ३२  में  and  shipyardsਂ  ce  कौर  |

 शब्दों  के  स्थान  पर  stupyards  and  aerodromesਂ  शिया  तथा

 हवाई

 =)

 दाऊद  शाब्द  रख  दिये  जायें  ।  (४८)

 :  नि  यह  है  :

 कि  खंड 3,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  aa  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 खंड  3,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 महोदय  :  अब  मैं  संशोधन  ५६  को  लेता  हूं  जिसका  उद्देश्य  खंड
 २  ख

 को  रखना  |

 हाथी  मैं  संशोधन  संख्या  ५६  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 महोदय  पीठासीन

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हुमा
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रहन यह है यह  है

 खंड
 ४

 विधेयक  का  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  |

 खंड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 में

 शी  दातार :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पृष्ठ  ११  पंक्ति  २२  में  personਂ  शब्द  के
 पश्चात ्

 करता  शब्द  रख  लिये  जायें  ।  (222)

 पृष्ठ  ११  पंक्ति  २४  से  करता  शब्द  हटा  दि

 जाये  ।  (११३)

 शी  दाजी  मैं  सख्या  ७२  प्रस्तुत  करता  हु
 ।

 पृश्नी  नम्बियार
 :
 मैं  संशोधन  संख्या

 ७३
 प्रस्तुत  करता  हु

 |

 महोदय  इस  संबंध  में  दो  oer  श्री  काशीराम  गुप्त  का  संशोधन  संख्या

 ३१२  भ्र ौर  चार  अन्य  सदस्यों  के  नाम  पर  संशोधन  संख्या  ५७  भी  पाया  है  तथापि  कोई  भी  सदस्य

 उपस्थित नहीं  है  ।

 सल  अंग्रेजी  में
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 San  मेरे  संशोधन  का  तात्पर्य  यह  है  कि  पृष्ठ  ११  की  पंक्ति  २४  और  २४  में  से

 ३े  के  अधीन  बनाये  गये  नियमों  में  से  किसी  उपबंध  अथवा  किसी  ऐसे  नियम  के  ग्रीन
 faa

 गये  आदेश का  उल्लंघन  करता  हैਂ  शब्द  get  लिये  जायें  ।  क्योंकि  ऐसा  उपबंध  बहुत  व्यापक हो
 जायेगा  सीघा  प्रसेन  ig  है  कि  यदि  भारत  के  विरुद्ध  युद्ध  छेड़ने  की  भावना  है  तो  उसे  दंडਂ  दिया

 जाये  ।  तथापि  हममें  किसी  ऐसे  कार्य  को  भी  दंडनीय  ठहराया  गया  है  जो  इसके  उपबंधों  के  उल्लंघन

 ी  की  भूमिका मात्र  हो  यदि  इस  व्यवस्था के  मतलब  को  चर्म  सीमा  तक ले  जाया  at

 इस  व्यवस्था  के  भ्रन्तगत  किसी  भी  बात  को  लाया  जा  सकता  है  ।  गर्त  मेरा  संशोधन  जिन  दादों

 को  हटाना  चाहता  है  उन  के  हटाने  से  खण्ड  का  अर्थ  साफ  हो  जाता  है  |  तब  इस  का  त्रय  यह

 हो  जाएगा  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  भारत  के  विरुद्ध  युद्ध  छेड़ने  का  विचार  रखता  है  या  भारत  पर

 आक्रमण  करने  वाले  देश  की  सहायता  करता  है  तो  उसे  मृत्यु  दण्ड  या  झ्राजोवन  कारावास

 का  दण्ड  दिया  जा  सकता  है  कौर  ग्रास  है  कि  माननीय  मंत्री  मेरे  संशोधन  को  मान  लेंगे  ।

 श्री  हाजी  :  यह  खण्ड  ग्रन्थि  प्रकार  से  नहीं  लिखा  गया  है  ।  इंगलैण्ड  में  जो  कानन  है  उस

 के  दाऊद  भी  ऐसे  नहीं  हैं  ।  वर्तमान  रूप  में  इस  खण्ड  का  अ्रथें  बहुत  व्यापक  है  ।  किसी  प्रकार

 का  प्रतिबन्ध  प्रावश्यक  है  कि  इस  के  दुरुपयोग  के  लिए  किसी  को  प्रोत्साहन  न  मिले  ।  इसीलिए

 में  ने  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।

 डा०  साठ०  श्री  at  यह  खण्ड  इतना  व्यापक  तौर  भ्र स्पष्ट है  कि  कोई
 भी  समझदार  व्यक्ति  इसे  पारित  करने  के  लिए  भ्र नुम ति  नहीं  दे  सकता  |

 [at  मूलचन्द  दुबे  पीठासीन

 इस  व्यवस्था  में  खण्ड  ३  के  भ्रन्तगंत  बनाये  जाने  वाले  नियमों  के  उल्लंघन  के  लिए  कड़ी

 सजा  का  जिक्र  है  |  यह  कितनी  ग्रताघारण  बात  है  ।  नियम  wal  सामने  नहीं  है  तो  उनके  उल्लंघन

 के  लिए  सजा  को  कैसे  पारित  किया  जा  सकता  है  ।  इस  खण्ड  को  इसे  रूप  में  स्वीकार  करना

 wera  नहीं  |

 ष्ण  कामत  :  सरकार  ने  कुछ  संशोधन  से  प्रथ  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  यह

 कर  दिया  गया  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  युद्ध  छेड़ने  या  भारत  पर  श्रातक्रमण  करने  वालें  किसी

 देश  की  सहायता के  इरादे  से  इन  नियमों  का  उल्लंघन  करता  तो  उसे  निर्धारित सजा  दी

 जाएगी  ।

 यह  aga  भ्रच्छा  होगा  यदि  इस  व्यवस्था
 को

 पुनः  लिखा  जाएगा  ताकि इस  अधिनियम कें

 उल्लंघन  करने  पर  कार्यवाई  की  जाए  न  कि  उसके  प्रधान  बनाए  गए  नियमों  का  उल्लंघन  करने  पर  ॥

 fait  रंगा
 :  क्या  यह  सम्भव  नहीं  कि  नियमों  का  जिक्र  हटा  दिया  जाए  ।

 fot  दातार
 :

 यह  कसे  हो  सकता  है
 ।

 नियम  ही  तो  प्रवर्तन  है
 ।

 soit  रंगा  न्यायालय  में  ag  भी  कहा  जा  सकता  है  कि  कोई  नियम  किसी  धारा
 से

 सम्बन्धि

 नहीं  हैं  ।  अतः  धारा  तक  ही  व्यवस्था  को  सीमित  रहने  दिया  जाये
 ।

 +श्री  दातार  :  यह  तो  उन  सब  व्यवस्थापकों  के  विरुद्ध  हो  जायेगा  जिन  के  अन्तर्गत
 नियम

 —— ए  एएतएग”ए  7 बनाने  हैं
 ।

 जिन  विषयों  के  सम्बन्ध  में  नियम  बनाने  दे  दिये  गे  लगभग
 YY  हैं  ||

 qatar
 में
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 श्री

 जहां  तक  डा०  श्रेणी  की  भ्रांति  का  सम्बन्ध  खण्ड  ५(१)  खण्ड  ५(२)  में  भेद  है
 ।

 जहां  तक  मृत्यु  दण्ड  या  आजीवन  कारावास  का  सम्बन्ध  है  उन  का  तो  खण्ड  ५(१)  से  सम्बन्ध है  ।

 जहां  तक  खण्ड  ५(२)  का  सम्बन्ध  सज़ा  कम  उस  के  लिये  ५  वर्ष  तक  की  कंद  की  सज़ा

 माननीय  मंत्री  यदि  दोनों  खण्डों  को  एक  साथ  पढ़ें  तो  पता  चलेगा  कि  मृत्यु  दण्ड तो  बहुत  ही
 कम  मामलों में  होगा

 fat  नम्बियार
 :

 ase  ३  के  अन्तर्गत  कुछ  नियम  हैं  ।  ये  नियम  जो  इसी  खण्ड  ३  के  अधीन

 प्रयोग  में  लाये  जायेंगे

 fat  :
 यह  बिल्कुल  ठीक  है  ।  नियम  तो  सभा  पटल  पर  रखें  जायेंगे  ।

 fat  नम्बियार
 :

 वे  तो  पहले  ही  रख  दिये  गये  हैं  ।

 fat  दातार
 :

 नियम  तो  कानून  की  तरह  लागू  होंगे  ।

 fat  नम्बियार
 :

 मृत्युदण्ड  तो  उन  नियमों  के  सम्बन्ध  में  होगा  जोकि  सभापटल  पर  रख

 दिये  गये  हैं  और  जिन  की  हमारे  पास  प्रति  है  ।

 fat go  शर्मा  :  यह  तो  स्पष्ट  व्यवस्था है  युद्ध  के  समय  ऐसा  होता  ही

 है  ।  यदि  कोई  देश  की  सुरक्षा  के  विरुद्ध  जाय  तो  उसे  फांसी  दी  जागीये  ।

 fat  दाजी  :  किसी  देश  में  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  ।

 fal Fo  चचा  युद्ध  में  ऐसी  चीज़ें  की  जाती  हैं  ।

 fat  दाजी
 :

 युद्ध  काल  में  यह  इंग्लेंड  में  था  ae  कहीं  ऐसा  नहीं  किया  गया  है
 |

 fara  महोदय  प्रश्न यह  है

 (१)  पृष्ठ  ११,  पंक्ति  २२

 “
 any  person

 1.0
 व्यक्तिਂ  ]  शब्दों  के  ्

 “  contravanes

 करता  हैਂ  ]  दान  is  दिये
 i

 ।  (११२)

 6  ह
 (२)  पृष्ठ  ११,  पंक्ति  २४  —

 Contravene  ५  ”
 करता  है |

 शब्द
 हटा  दिये  (११३)

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 महोदय :  श्री  में  संशोधन  संख्या
 ७२

 कौर
 ७३

 सदन  के  सामने  रखूंगा

 संशोधन संख्या  ६२  कौर  ६३  मतदान के  लिये  रखे  गये  कौर  हुए

 प्रदान  यह  है

 ae  ५,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने
 जै

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 खण्द  २,  dated  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  |

 मिल  aaa
 में



 @

 ७:00. |  की  प्रतिरक्षा  विवेक
 हैश

 ws  —  के  श्रत्थायी  संजो  state  ४ किये

 ह  )  पृष्ठ  १४,  पंक्तियां  १३  ate  १४  i

 1 क्

 ः

 not  exceeding  five  years
 1.0

 |  से  भ्रमित  नहींਂ  gat के
 स्वान  पर  for  the  perjod  of  operation  of  this  Act,

 , whi

 rhichever Le a> 15  1655.”
 इस  अघिनियम  के  लागू  रहने  की  के

 कम  शब्द  रख  दिये  जायें  ।  (११४)

 (2)
 |  पृष्ठ  १४,  पंक्ति  ४१,--

 “
 क

 State  Government  '
 [

 शब्दों  के  स्थान  पर

 ि
 Government  or  the  State  Governmentਂ

 [' [ae
 सरकार

 क  या  राज्य  सरकारਂ  ]  शब्द  रख  दिये  जायें  ।  (११५)

 (३

 पृष्ठ

 १४५,  पंक्ति  २--

 ग्य  St tatement  Government  "
 [

 र
 शब्दों  के

 पथ

 a
 entral  Government  or,  as  the  caSe  m  State  overnment

 Sra  दिये
 जयें  ।  (११६)

 her

 सरकार  या  राज्य  सरकार  जॉ

 ह

 ग समार्पा  न्याय

 /
 met  यह  है

 :

 a  दें  ert  का  अप  कौ  a ‘im ‘fe

 ae
 ज

 प्रस्ताव  स्वीकृत  part

 खण्ड  ६,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दी  ग

 महोदय  :  खण्ड  संशोधन oy  ।

 सकी  पटनायक
 अपना  संख्या  o%

 करता  हूँ
 ।

 महोदय  :  में  संशोधन  सख्या  ७५  सभा  के  सामने  मतदान  के  लिये  रखता हूँ  ।

 AMAT  संख्या  ७४  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हुमा  ।

 सभापति  महोदय
 खण्ड

 ७

 से
 १२

 के  लिये  कोई  संशोधन  नहीं  प्रस्तुत  किये  गये  हैं
 ।

 wet  यह  है  --  थ

 ः
 श्प्कि  ख

 ड
 ७  से  १२  विधेयक  का  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह

 न

 ७

 से  eee  a ah  faa
 पे

 खण्ड  tt

 (Fede

 न्यायाधिकरण ों  का

 नगा

 डी

 मल  झ क  में

 थ
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 fat  दातार  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 qs  १७,  पंक्ति  १€--

 ह  6.0 has  exercised  किया  है
 |
 शब्दों के  स्थान  पर

 for  a  total  period  of  not  less  than  three  years  exercised,  whether

 continuously  or

 या  बीच  में  से  हट  कर  तीन  वर्ष  से  कम  की  कुल  अवधि  के  लिये

 प्रयोग  किया  शब्द  जोड़  दिये  जायें  ।  (११७)

 (२)  पृष्ठ  १७,  पंक्ति  be  के

 At  least  one  member  of  a  Specjal  Tribunal  shall  be  qualified  for

 only  one  member  is  so  qualified  under  that  clause,  at  least  one  other
 appointment  thereto  under  clause  (a)  of  sub-section  (2),  and  where

 member  shall  be  qualified  for  appointment  under  clause  (b)  of  that

 sub-section  by  virtue  of  having  exercised  powers  exclusive  of  those

 specified  in  sub-clause  (ij)  of  the  sajd  clause

 न्यायाधिकरण  का  एक  सदस्य  उपधारा  २  के  खण्ड  के
 अन्तर्गत

 प्राप्त  र  यहां  उस  खण्ड  के  अंतगर्त  केवल  एक  ही  सदस्य  इस  प्रकार  की

 रहता  प्राप्त  कम  से  कम  एक  सदस्य  उस  उपधारा  के  खण्ड  के

 अन्तर्गत  उस  नियुक्ति  के  लिये  agar  प्राप्त  होगा  ate  ऐसा  sat  खण्ड

 की  उपधारा  (२)  में  निर्दिष्ट  शक्तियों  के  पूर्ण  प्रयोग  करने  के  कारण  होगा

 (११५)

 fat  हाजी  :  में  संशोधन  संख्या  ७६  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 fat  में  संशोधन  संख्या
 ७७

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 पथी  दाजी
 :
 में  संशोधन  संख्या  ७८  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 ya  में  संशोधन  संख्या
 ७

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 खण्ड  १२  भर
 ४

 के  कुछ  अन्य  खण्ड  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं
 ।

 ये  विशेष  न्यायाधिकरर्णों

 के  बनाये  जाने  के  बारे  में  हैं  ।  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  को  जिन  अपराधों  से  खतरा  उन  का

 कसला  विशेष  न्यायाधिकरण  करेंगे  ।  विशेष  न्यायाधिकरण  झ्राजीवन  कारावास  कौर

 दस  वर्ष  की  कंद  शादी  की  सजा  दे  सकता  है  ।  इन  न्यायाधिकरण ों  की  बहुत  शक्तियां  हैं  ।  इन

 न्यायाधघिकरणों  में  सैदन  एडिशनल  सैशन  चीफ  प्रेसीडेंसी  एडिशनल  प्रेसीडेंसी

 मैजिस्ट्रेट  att
 प्रेसीडेंसी

 मैजिस्ट्रेट  शादी  नियुक्त  किये  जा  सकते  हैं  ।  यदि  ये

 करण  ५  वर्ष  से  कम  सजा  दें  तो  कोई  कपिल  नहीं  हो  सकती  ।  इन  न्यायाधिकरण ों  पर  कुछ  प्रतिबन्ध

 होने  चाहियें  ।  मेरा  dates  न्यायाधिकरण ों  में  नियुक्त  किये  जा  सकने  वाले  व्यक्तियों  में  से

 चीफ  प्रेसीडेंसी  मैजिस्ट्रेट  कौर  ट्रडिशनल  डिस्ट्रिक्ट

 मैजिस्ट्रेट

 को  निकाल  दिया  जाये  ।

 पची  स०  पो ०  बनर्जी :  में  संशोधन  सख्या  ३३  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 खण्ड  १२  के  अधीन  जो  न्यायाधिकरण  बनाये  जायें  उन  में  हाई  कोर्ट  के  जज  नियुक्त  किये

 क्योंकि  इन  की  दाक्तियां बहुत  हैं  ।

 fait  यह  व्यवस्था  है  कि  साक्ष्य  का  सारांश  ही  रखा  जायेगा
 ।

 यह  समझ  में  नहीं  भ्राता
 कि

 साक्ष्य  पूरा  क्यों
 न

 रखा  जाये
 ।

 इस  प्रकार  से  मुकदमे  के  में  बहस  करना  कठिन  होगा

 ty  wat
 में
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 अपील  की  भी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यह  तो  एक  बुनियादी  अधिकार  है  ।  इसे  न  देने  से  तो

 wees पैदा  होते  हैं  ।  चूंकि  सामान्य  प्रक्रिया  को  काटा  जा  रहा  कपिल  करने  का  अधिकार

 भी  अवस्था है  ||

 fart  नरेन्द्र  सिह  महिला
 :

 में  संशोधन  संख्या  ५  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  इस  में  यह  व्यवस्था  है  कि
 कम

 से  कम  एक  सदस्य  उच्च  न्यायालय  में  जज  नियुक्त  किये  जाने  के  योग्य  हो  ॥

 दातार
 :

 मेरा  संशोधन  संख्या  ११८  इस  संशोधन  का  काफी  हद  तक  पूरा  करता  है  |

 fort  नरेन्द्र  सिह  महीड़ा
 :

 मेरा  संशोधन  भ्र धि कतर  स्पष्ट  है  ।  उसे  मान  लेना  चाहिये

 काशीराम  गुप्त
 :

 ट्रडिशनल  डिस्ट्रिकट  मैजिस्ट्रेट  और  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट  कार्यपालिका

 का
 भाग  होते  हैं

 ।
 उन  से  न्याय  की  नहीं  की  जा  सकती  |  ऐसे  लोगों  को  न्यायाधिकरण ों  में

 बहीं रखना  चाहिये

 श्री  रंगा
 :

 में  श्री  नम्बियार  ate  श्री  दाजी  के  संशोधनों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  डिस्ट्रिक्ट  कौर

 अडिशनल  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट  को  न्यायाधिकरण  में  नहीं  रखना  चाहिये  ।  ये  पदाधिकारी

 पालिका में  कराते  हैं  ।
 वे

 उतनी  अच्छी  तरह  से  इन्साफ  नहीं  कर  सकते  जितनी  भ्रमणी  तरह  से

 सैदन  जज  कर  सकते  हैं
 ।

 दूसरे  मृत्यु  आजीवन  कारावास  ५  वर्ष  या  अधिक  सजा  होने  पर  भी
 भपील  की  इजाज़त

 नहीं  है
 ।

 चूंकि  इन  न्यायाधिकरण ों की  बहुत  शक्तियां  हाई  कोर्ट का
 बज

 या  निवृत्त  हाई  कोर्ट  का  जज  न्यायाधिकरण  में  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 माननीय  मंत्री  मेरा  संशोधन  कौर  श्री  नम्बियार  श्री  दाजी  के  संशोधनों  को  स्वीकार
 करें  |

 श्री  किशन
 पटनायक  :

 में
 संशोधन  संख्या

 ८०
 को  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 fet  में  ने  माननीय  सदस्यों  के  कुछ  सुझाव  तो  मान  लिये  हैं  ।  संशोधन  संख्या  ११७
 भोर  ११८

 की  आर  ध्यान  दीजिये
 |

 संशोधन  संख्या  ११७  के  अनुसार  ३  वर्ष  के  अनुभव  पर  बल  दिया

 बाता  है
 ।

 संशोधन  संख्या
 ५

 में  जो  कहा  गया  है  वह  संशोधन  संख्या  ११८  में  है  ।  संशोधन ४  में  यही

 कहा  गया  है  कि  नियुक्ति  के  लिये  योग्य  हों  ।

 दो
 संशोधन  हैं--  शौर  aq  ।  १५३  के  झन्तगंत  श्री  पूरा  साक्ष्य  पांच  वर्ष  अथवा

 अधिक  के  कारावास  के  मामलों  में  जज  किया  जायेगा  न  कि  दस  वर्ष  wie  उस  से  ales  के  कारावास

 में  जैसाकि  उपबन्ध  था  |

 १५६  के  उन  समस्त  मामलों  में  उच्च  न्यायालय  में  श्रपील  की  जा  सकेगी  ।  हम  मे

 माननीय  सदस्यों  की  इच्छाओं  को  काफी  हद  तक  मान  लिया  है  ।  प्रेसीडेंसी  मैजिस्ट्रेट  ौर

 मैजिस्ट्रेट  बहुत  अनुभवी  मैजिस्ट्रेट  होते  हैं  ।

 दो  संशोधन  जो  मैंने  प्रस्तुत  किये  gate  भ्रमण  दो  संशोधन जिनका  मैंने  जिक्र  किया है  उन

 को  ध्यान  में  रखते  हुये  माननीय  सदस्य  संशोधनों पर  बल  नहीं  देंगे  ।

 सभापति  महोदय
 :

 पहले  मैं  संशोधन संख्या  ५,  ३३,  ७६,  ७७,  ७८  श्र ७६  को  इकट्ठा

 मतदान के  लिये  रखूंगा

 संख्या  ५,  ३३,  ७६,  ७७,  ७८,  ७६  धौर  co  मतदान के  लिये  रखें
 a  a  hi

 तथा  भ्र स्वीकृत

 द्र

 मूल  sat  में
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 सभापति  महोदय  श्री  में  दो  सरकारी
 संशोधन

 मतदान के  लिये  रखेगा  ।

 (१)  पृष्ठ  १७,  पंक्ति  १९  |

 «  has  exercised
 16.0

 किया  weal  के  स्थान  पर

 for  a  total  period  of  not  less  than  three  years  exercised  whethee

 zcontinyously  or

 या  बीच  में  से  हट  कर  तीन  वर्ष  से  कम  कुल  अवधि के  लिये  प्रयोग

 किया  शब्द  जोड़  दिये  जायें
 1.0

 |  (११७)

 (२)  पृष्ठ  १७,  --

 पंक्ति ies  के  बाद

 “(3)  At  least  one  member  of  a  Special  Tribunal  shall  be  qualified  for

 appointment  thereto  under  clause  (a)  of  sub-section  (2),  and  where
 only  one  member  is  so  qualified  under  that  clause,  at  least  one  other
 member  shall  be  qualified  for  appointment  under  clause  (b)  of  that
 sub-section  by  virtue  of  having  exercised  powers  exclusive  of  those

 specified  jn  sub-clause  (ii)  of  the  said  clause

 न्यायाधिकरण का  एक  सदस्य  उपधारा  २  के  खंड  के  अन्तर्गत

 प्राप्त  यहां  उस  खंड  के  rata  केवल  एक  ही  सदस्य  इस  इस  प्रकार

 की  प्राप्त  कम  से  कम  एक  प्रत्य  सदस्य  उस  उपधारा  के  खंड

 के  wad  उस  नियुक्ति के  लिये  wear  प्राप्त  होगा  ऐसा  उक्त
 खंड  की  उपधारा  (२)  में  निर्दिष्ट  पंक्तियों के  पूर्ण  प्रयोग  करने  के

 कारण  होगा  |  ।  (&&5)

 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  खंड  १३,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  का  at  बनेਂ  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए
 ।

 खण्ड  १२,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  wa हम  खंड  १४  पर  कराते हैं  ।

 fait  दातार  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  —

 पृष्ठ  89,

 पंक्ति  ३०  श्र  ३१  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाय

 punishable  with  death,  imprisonment  for  life  or  imprisonment
 for  a  term  which  may  extend  to  ten  years  under  section  5  of  this  Act  or
 under  sub-section  (4)  of  section  5  of  the  Indian  Official  Secret  Act,  1923  as
 amended  by  secjion  6  of  this

 इस  अघिनियम की
 धारा  (५)  के

 प्रतिशत  मृत्युदंड दिया  जा  सकता
 प्रा जीवन  कारावास  अथवा  ४५  वर्ष  की  प्रवर  तक  का  कारावास  दिया जा
 सकता  है  भ्रमणा  भारतीय  सरकारी  रहस्य  १९२३,  इस

 नियम
 की

 धारा
 ६

 द्वारा  संशोधित
 रूप  में

 धारा
 ५  की  उपधारा  (४) के

 ment दंड  दिया  जा  सकता  है  ।  (११६)
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 सभापति  महोदय
 :

 अब  में  इसे  मतदान  के  लिये  रखूंगा
 ॥

 प्रश्न  यह  है

 पृष्ठ  १७,

 पंक्ति  ३०  श्र  ३१  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 *‘By  punishable  with  death,  imprisonment  for  life  or  jmprison-
 ment  for  term  which  may  extend  to  ten  years  under  sectjon

 of  this  Act  cr  under  sub-section  (4)  of  section  §  of  the
 Indian  Official  Secrets  Act,  1923,  as  amended  by  Section  6
 of  this  Act”’

 {"()  इस  अधिनियम की  धारा  (५)  के  ह. प्रन्तगत  मृत्युदण्ड  दिया  जा  सकता

 आजीवन  कारावास  ५  वर्ष  की  प्रविधि  तक  का  कारावास  दिया  जा

 सकता  है  भारतीय  सरकारी  रहस्य  १९२३,  इस

 नियम  की  घारा  ६  द्वारा  संशोधित  रूप  में  घारा  ५  की  उप-घारा  (४) के

 भ्रन्तगंत  दण्ड  दिया  जा  सकता  (228)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 गूसभाषति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 पी
 44,  १४,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  १४  संशोधित  रूप  भें  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 खण्ड  ey——fasta  न्यायाधिकरण ों  की  प्रक्रिया

 सभापति  महोदय
 :

 खंड  १५  के  कौन  से  संशोधन हैं  ?

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :-

 संशोधन
 की

 सूची  संख्या  ५  में  संख्या  १२०  पर  छपे  हुये  मेरे  संशोधन  के  स्थान  पर  निम्न

 लिखित  संशोधन  रख  दिया  जाये

 for  11...  दादों  के  स्थान  पर

 ‘imprisonment  for  life  or  imprisonment  for  a  term  which
 may  extend  to  five  years  or  moreਂ

 कारावास  या  ५  at  या  ऑ्रधिक  समय  के  लिये  शब्द  रख

 दिये  जायें  ।  (१४५३)

 गूँझ्ची स० स०
 Mo

 बीजों
 :

 में  झपना  संशोधन  संख्या  ३५  कौर  ३६  प्रस्तुत करता  हूं

 seit  नम्बियार
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  ५१,
 प्रे

 a

 को  प्रस्तुत
 करता

 हूँ  ।

 '  अंग्रेजी  में

 2402  (Ai)
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 pat  दाजी
 :

 में  संशोधन  संख्या  ८२ प्रस्तुत करता  हूं  ।

 part  नरेख  fag  महीड़ा  :  में  संशोधन  ६  कौर  ७  प्रस्तुत करता  हूं  |

 fat  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  संशोधन  संख्या  १४६  १४७  को  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 हम  नहीं  चाहते  कि  लोगों  को  केवल  सारांश  के  पर  दंडित  किया

 जाये  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  साक्ष्य  को  अच्छी  तरह  रिकार्ड  किया  जाये  ।  मेरे  दो  संशोधनों  से  कोई  हानि

 नहीं  हो  सकती  ।  इस  लिये  माननीय  मंत्री  को  इन्हें  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 श्री  ater  fag  महिला  :  मेरे  संशोधन  संख्या  ६  का  उद्देश्य यह  है  कि  खंड  १५  का  उपखंड  (१)

 निकाल  दिया  जाये  ।  विशेष  न्यायाधिकरण  को  साक्ष्य  विस्तृत रूप  से  लिखित  रूप  से  लिया  जाना

 चाहिये  |

 श्री  नरसिम्हा रेड्डी  :  मैं  इन  दो  माननीय  सदस्यों  के  संशोधनों
 का  समर्थन करता  हूं  ।  मैं

 अनुभव  करता  हूं  कि  साक्ष्य  लिखित  रूप  से  लेना  आवश्यक है  |

 गयी  नम्बियार  :  साक्ष्य  को  लिखित  रूप  में  लेने  में  क्या  हानि  है  कौर  इस  के  विरुद्ध  आपत्ति  क्या

 हो  रतो है  में  भी  चाहता  हुं  कि  खंड  १५  की  उपखंड  (२)  निकाल  जाये  ।  इसी  तरह  उपखंड

 (५)  को  भी  निकाल  देना  चाहिये  ताकि  मुकदमा  साधारण  रूप  से  चल  सके  ।  मैं  करता  rg
 कि  मेरे  दो  संशोधन  स्वीकार  कर  लिये  जायेंगे  |

 श्री  fax  विष्णु  कामत  :  संशोधन  संख्या  १४६  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  खंड  १५  का

 उप-खंड  (  १)  उचित  नहीं  क्योंकि इस  से  विशेष  न्यायाधिकरण ों  को  यह  शक्ति  मिलती  है  कि

 युक्त  को  उनके  सामने  लाने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  है  ।  इस  उपबन्ध  का  बहुत  दुरुपयोग  हो
 सकता

 >
 g  |

 मेरे  संशोधन  संख्या  १४०  के  सम्बन्ध में  माननीय सदस्य  ने  स्वयं  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 है  जिस  में  1.0  के  स्थान  पर  ह  रखा  गया  किन्तु  उनके  शब्द  ५  वर्ष  या  भ्रमित

 कानूनी  भाषा  में  ठीक  नहीं  है  ।  ये  बिल्कुल  ease  हैं  ae  इन  को  बदलना  चाहिये  ।

 श्री  ह  च०  सोप
 )

 :  माननीय सभापति  मैं  श्री  बनर्जी  का  अमेंडमेंट .  नम्बर
 ३५

 करने  के  लिये  खड़ा  | ञ्ञ्रा  हूं  ।

 सभापति मद्रास  के  एक  बहुत  बड़े जज  के  बारे में  कहा  जाता है  वह  सो  जाते थे  ।

 तो  यह  बात  नहीं  है  कि  जज  लोग  सोते  नहीं हैं  ।  इस  लिये  हो  सकता है  कि  गवाही  लेते  समय

 बह  सो  रहे  हों  तो  कुछ  हिस्सा  वह  सुनेंगे  ake  कुछ  नहीं  सुनेंगे  कौर  नगर  उनको  केवल  समरी  बनानी

 है  तो  वे  उसी  हिस्से  की  समरी  बनायेंगे  जो  कि  उन्होंने  सुना  है  जो  कि  पुरी  नहीं  होगी  ।  wae  उनको

 सारी  बातें  लिखनी  होंगी  तो  अच्छा  रहेगा ।

 फिर  सरकार  ने  इस  चीज  को  तो  मान  ही  लिया  है  कि  किसी  आदमी  को  जो  कि  डिफेंस  are

 इंडिया  एक्ट  के  मातहत  सजा  पाता  है  रिव्यू  कराने  का  भ्र धि कार  है
 ।

 ऐसी  हालत  में  यह  बहुत  जरूरी

 है  कि  सजा  पाने  वाले  को  गवाही  की  पुरी  नकल  मिल  जाये  ।

 इस  प्राचीन  से  गवर्नमेंट  क्या  चाहती  है
 ।

 उसका  सिर्फ  यह  मंशा  मालूम  होता  है  कि  जज  को

 गवाही  लिखने  का  परिश्रम
 न

 पड़े
 ।

 इससे  ज्यादा  उसका  मंशा  नहीं  मालूम  होता  ।  जब  यही  AAT

 लानी  चाहिये  ।
 है  तो  सारी  की  सारी  चीज  लिखी  जानी  चाहिये  ताकि  उसकी  पूरी  नकल  मिल  सके  |

 समरी  नहीं  लिखी

 a

 fas  sit  में
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 श्री  Fo  Fo  वर्मा
 :  जहां  तक  संशोधन  संख्या  १५४  पर  उठाई  गई  झरा

 का  सम्बन्ध है  वहू  ठीक  नहीं  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 इस  का  भ्रमण  यह  है  कि  यदि  भ्र भि युक्त  को  ५  वर्ष  से  कम  की  कैद  दी  जाती  तो  दूसरी  प्रक्रिया

 लाग  होगी  |  यदि  यादव  पांच  वर्ष  या  इस  से  अधिक  तो  कोई  अस्पष्टता  नही ंहै  ।  मेरे  विचार में  भाषा

 ठीक  प्रयोग  की  है  att  इसको  बदलने  की  झ्रावस्यकता  नहीं  है  ।

 जहां  तक  साक्ष्य  को  लिखित  रूप  में  रिकार्ड  करने  का  सम्बन्ध  मैं  इस  से  सहमत  हूं  श्र  यह

 wary  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  |

 नदी  संशोधन  संख्या  १५२  के  अनुसार प्रगति  को  १०  वर्ष  से  कम  कर  के  पांच  वर्ष

 वा
 इस

 से  प्रतीक
 कर

 दिया  गया  है
 ।

 यह  स्पष्ट  होना  चाहिये
 कि

 कैद  पांच  वर्ष  या  इस  से  अधिक  होगी
 ।

 ब ६  शब्द  रखने  से  क्षेत्र  शौर  भी  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  जहां  तक  खंड  १५  का  सम्बन्ध  है  ।

 उन  मुकदमों में  जिन  में  मौत  या  ५  साल  से  अधिक  कैद  का  दंड  दिया  जा  सकता  साक्ष्य

 रिकार्ड  किया  जायेगा  ।  थोड़े  से  मामलों  में  यह  आवश्यक नहीं  होगा  उनमें  संक्षेपण  प्रक्रिया  के  अ्रतुसार

 साक्ष्य  का  सार  दिया  जिस  पर  विशेष  न्यायाधिकरण  का  एक  सदस्य  हस्ताक्षर  करेगा  |

 यह  केवल  आपात्कालीन उपबन्ध  है  कौर  इस  का  प्रयोग  ।  बहुत  कम  जायेगा  इन  परिस्थितियों

 में  मे  नहीं समझ  सका  कि  खंडन  खंड ५  को  रखने  की  मांग  क्यों  की  गई  ।  स्वयं  दंड

 प्रक्रिया  संहिता  में  ऐसे  मामले  जिन  में  अभियुक्त  की  श्रतुपस्थिति में  मुकदमा  चलाया  सकता है  ।
 इसी  तरह  भ्र भि युक्त  जानबूझ  कर  अ्रनुपस्थित  हो  कर  मुकदमें  को  रोक  नहीं  सकता  |  इस  का  अनुचित

 नाभ  नहीं
 उठा

 सकता
 |

 खंड  १  कौर  ५  भ्रापात्काल  को  देखते  हुये  भ्रत्यावश्यक हैं  ।

 1  उपाध्यक्ष  wa  मैं  संशोधन  संख्या  १५२  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करता  हूं
 :

 wet  यह  है

 की  सूची  संख्या  ४  में  छपे  हुये  संशोधन  संख्या  १२०,  जिस  संशोधन को  मैं
 ने  प्रस्तावित  किया  उ  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  संशोधन  रखा  जाय

 पृष्ट  १८,  पंक्ति  ४,  Imprisonment  for  lifeਂ  गझराजीवन

 के  स्थान  पर  for  life  or  imprisonment  for

 tern  which  may  extend  to  five  years  or  more”?’

 प्रतिदिन  कारावास  या  पांच  ae  तक  या  इस  से  अधिक  अवधि  के  लिये

 कारावास  ।  (@%3)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 अध्यन  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ३५  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  श्रस्वोकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संख्या  ८१  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हुमा
 ॥

 ee उपाध्यक्ष  महोदय
 :  संशोधन  संख्या  १४६  झाग्राहय है  ।

 tat  dint  में



 १५५०  भारत की  प्रतिरक्षा  विधेयक  २७  १९६२

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ७,  ८२,  १४७,  ३६  ८३  सतदान  के  लिये  रखे

 तथा  स्वीकृत हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री हम  खंड  १६  शर  १७  लेते  है

 प्रश्न यह  है

 खंड  १६  att  १७  विधेयक  का  भ्रम  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  १६  १७  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  १८--  न्यायाधघिकरणों  के

 श्री  में  संशोधन  संख्या
 १२१  १५४  के  स्थान

 पर
 संशोधन  संख्या  १५६  प्रस्तुत

 करता हूं  :

 कि  संशोधन  सूची  संख्या  ८  में  छपे  हुए  संख्या  oat  के  र  |  ह प्लि  जिस  का  मेंने  प्रस्ताव

 किया  था  निम्न  संशोधन  रख  दिया  जाय े:

 पृष्ठ  १९,  पंक्ति
 १४ से  १७  के  स्थान  पर  निम्न  रख  दिया

 **(0)  to  imprisonment  for  a  term  of  five  years  or  more,

 under  this  Act  or  the  rules  made  there-under  or  Sub-Section  (4)  of

 Section  ५  of  the  Indjan  Officjal  Secrets  Act,  1923,  as  amended  by  Section

 6  of  this  पांच  at  या  इस  से  अधिक  अवधि  के  लिए

 इस  अधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  अथवा  इसके  अधीन  बनाये  गये  नियमों  के  wearer  अथवा  भारतीय

 सरकारी  रहस्य  १९२३,  इस  अधिनियम  की  धारा  ६  धारा  संशोधित  रूप  की

 धारा  ५  की  उपधारा  (४)  के  अन्तर्गतਂ  }--(  १५६)

 fa  नम्बियार  :  में  अपने  संशोधन  संख्या  ८६  कौर  ८७  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महीड़ा  :
 में  अपना  संशोधन  संख्या  ८  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 tat  हाजी  :  में  अरपना  संशोधन  संख्या  ८८  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  ata  संशोधन  संख्या  १४८  शर  eve  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ये  संशोधन  सदन  के  सामने हैं  ।

 श्री  नम्बियार  मेरा  संशोधन  बिल्कुल  सरल  कौर  स्पष्ट  हैं  ।  इसका  उद्देश्य  यह  है  कि

 सब  मामलों में
 उच्च न्यायालय  के  पास  कपिल  होनी  चाहिये  ।  मान  लीजिये  न्यायाधीश  वर्ष  १  १

 महीनों की  कैद  का  दंड  देता है  तो  ऐसी  हालत  में  कौन  देखेगा  कि
 दंड  उचित है  या  नहीं  |

 में  जानना  चाहूंगा  कि  पहलें  निर्णय  का  पुनरीक्षण  कौन  करेगा  ।  में  यह  नहीं  समझ  सकता  कि

 काल  में  कपिल  की  व्यवस्था  कैसे  नहों  हो  सकती
 ?

 में  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  चाहे
 कैद  की  सजा  कितनी  ही  atta  की  व्यवस्था  अवस्य  होनी  चाहिये  |

 महोदय
 :

 अरब  इस  खंड  पर  प्रीति  चर्चा  कल  होगी  |  बगलें  विषय  को  लेने
 से  पहल

 खंड  १५  सम्बन्धी  संशोधन  संख्या  ६  पर  मत
 विभाजन  होगा  ।

 मूल
 wit  में



 ६  Iscv  (318)  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  2LXQ

 wet  यह  है

 त्रिसठ  25.0  a

 afer  १  २  को  निकाल  दिया  जाये
 ।

 सभा  में  मत  विभाजन  हुश्न

 पक्ष में  :  ४१

 विपक्ष में  :  €०

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 खंड  १४,  संशोधित  रूप  विषयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  १४,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित करने  के  बार  में  प्रस्ताव

 श्री  प्रकाश वीर शास्त्री
 :

 उपाध्यक्ष  में  अरपना  प्रस्ताव  उपस्थित  करने

 से  पहले  वर्तमान  कृषि  मंत्री  श्री  एस०  Fo  पाटिल की  सूझबूझ श्र  परिश्रमी  स्वभाव की

 सराहना  करना  चाहता  हूं  ।  से  कुछ  समय  पहले  इस  प्रकार  की  भयंकर  स्थिति  हमारे  देश

 की  खाद्य  समस्या  के  बारे  में  वन  चुकी  थी  कि  संसद्‌  के  सभी  सदस्यों को  विवश  हो  कर

 प्रधान  मंत्री  जी  को  यह  शब्द  कहने  पड़े  थे  कि  इस  महत्वपूर्ण  विभाग  को  वह  अपने  हाथों  में  ले

 लें  ।  लेकिन  जब  से  श्री  पाटिल  ने  हाथ  में  यह  विभाग  लिया  हे  जिस  प्रकार  से

 अपनी  दूरदर्शिता  का  परिचय  दिया  है  में  उसके  लिए  जहां  उनकी  सराहना  करता  हूं  वहां  साथ

 a  साथ  एक  महत्वपूर्ण  भाग  जो  इस  मंत्रालय  का  उसके  सम्बन्ध  में  भी  करता  हुं  कि

 ag  उसी  दूरदर्शिता  भर  art  कुषाग्र  वृद्धि  का  परिचय  देंगे
 ।

 उपाध्यक्ष  चीनी  उद्योग  भारतवर्ष  में  दूसरे  नम्बर  का  उद्योग  है  ौर  इस  समय  कुल

 मिला  कर
 १७०

 मिलियन  चीनी  मिलें  भारत  में  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 चोरी
 /

 दिक्कत  कहिये  ।

 श्री  प्रकाश वीर  चीनियों  से  डरने  की  आवश्यकता  नहीं  है
 ।

 उनका  हमें  मुकाबला

 करना है  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत  डरने  की  बात  नहीं  ।  इतनी  मीठी  चीज़  को  चीनी  मत  कहिये  ।

 श्री  प्रकाश वीर  में  यह  कह  रहा  था  कि  १७०  मिलियन इस  समय  भारत  वर्ष

 में  चीनी  शक्कर  बनती  तृतीय  पं  वर्षीय  योजना  में  गन्ने  की  उपज  ४४५  लाख  एकड़  से  बढ़

 कर  ५७  लाख  एकड़  में  हो  गई  है
 ।

 १९६१-६२  में  ६०  लाख  एकड़  में  हिन्दुस्तान  में  गन्ना  पैदा

 किया  गया
 ।

 लेकिन  दुर्भाग्य  से  जो  किसान  गन्ना  पैदा  करता  उसको  उसका  उचित  मूल्य

 नहीं  मिल  पाता  है
 ॥

 मूल  अंग्रेजी  में



 १५५२  गन्ने का  मूल्य  निर्धारित  करने  क  बार  म  प्रस्ताव  २७  PERR

 प्रकाश वीर

 आरम्भ  से  ही  गन्ने  के  भाव  समय  समय  पर  इस  देश  में  named  बदलते  रह ेहैं  ।  सब  मरे

 पहले  १९३४  में  शूगरकेन  एक्ट  इस  देश  में  बना  ate  उसके  अधीन  प्रान्तों  को  यह  झ्र घि कार

 दिया  गया  था  कि  वे  जितने  एरिया  को  चाहें  wales  एरिया  घोषित  कर  दें  और  क्वालिटी

 देख  कर  कीमतें  तय  कर  दें  ।  उसके  बाद  भी  कौर  कई  इसी  प्रकार  के  हेरफेर  गन्ने  के
 भाव  में

 किये  जाते  रहे  ।  लेकिन  किसान  के  हित  में  जो  सब  से  पहले  घोषणा  हुई  वह  स्वर्गीय  श्री  रफी

 wana  किदवई  की  थी  ।  उनके  अधीन  जिस  समय  यह  विभाग  उस  समय  उन्होंने  किसान

 के  हितों को
 ध्यान  में  रखते  हुए  ही  नहीं  भ्रमित  सरकार  के  हितों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए
 चीनी  मिलमालिकों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  घोषणा  की  कि  मोटे  तौर  पर

 अगर  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  बना  ली  जाए  कि  जितने  रुपये  मन  उतने  ५. अन  मन  गन्ने  का

 तो  यह  अच्छा  रहेंगा  तौर  जितनी  चीनी  wa  से  पैदा  होती  उसको  देखते  हुए  यह  उचित

 भी  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  अगर  ४०  रुपये  मन  चीनी  है  तो  ढाई  रुपये  मन  गन्ने  की
 कीमत

 कर  दी  तो  यह  किसान  के  हित  में  कौर  सरकार  ae  चीनी  मिल मालिकों  के  हित  में

 भी  ।

 लेकिन  wa  जो  नया  एक  फार्मूला  तैयार  होने  जा  रहा  है  प्रौढ़  जिसके  प्राकार  पर

 बहुत  कुछ  दाम  नियत  भी  कर  दिये  गये  वह  यह  है  कि  गन्ने  से
 जितना  रस  या  मिठास  निकलती

 यानी  जितनी  रिकवरी  होती  उस  आधार  पर  भाव  तय  होंगे  ।  इसको  कार्यरूप  में  परिणत

 करते  के  लिए  योजना  बना  ली  गई  है  ।  में  बड़े  विनम्र  शब्दों  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 fe  इसका  किसानों पर  क्या  बरसर  इसको  देखें  |  सारे  पिछले  सालों  के  सारे

 देना  तो  मेरे  लिए  ज़रा  उस  समय  कठिन  हो  जाएगा  लेकिन  PeU—Go  में  हमारे

 देश  में  गन्ने  से  रस  या  मिठास  निकला  उसमें  मैसुर  में  20,50 ६०  परसेंट की  रिकवरी  महाराष्ट्र

 में  ११.७५  परसेंट  की  रिकवरी  उत्तर  प्रदेश  में  &  &G  परसेंट  थी  ate  बिहार  में

 ज
 fay

 2.0  परसेंट  थी  ।
 सारे  देश  की  कुल  मिल  कर  ६१  थी  ।  इस  तरह  से  १०  परसेंट

 के

 करीब  वह  बैठती  थी  ।  लेकिन  टैरिफ
 कमिशन  ने  va  के  भाव  के  सम्बन्ध  में  जो  फार्मूला दिया

 €.८  का  फार्मूला  बना  करके  का  भाव  तय  कर  दिया  गया  उसमें  wie इस  हिसाब

 से  मूल्य
 भी

 निर्धारित  किया  गया  है
 ।  इस  हिसाब  से  शूगर  मिल  के  cals  पर  एक  रुपया  दस

 मन  गन्ने  का  भाव  दिया  जाएगा  ate  we  कहीं  बाहर  से  गन्ना  जाए  जैसे  स्टेशनों  पर  किसान

 ला  कर  गन्ने  को  प्रगर  दे  तो  उसको  तीन  oat  कम  यानी  एक  रुपया  सात  wa  मन  दिया

 जाएगा
 |

 जहां  पर  रिकवरी  कम  ate  जहां  मिल  के  दरवाज़े  पर  एक  इस  हिसाब  से  एक  रुपया

 आठ  art  मन  दिया  जाएगा  वहां  ate  wae  बाहर  कहीं  दिया  जाएगा  तो  किसान  को  एक

 रुपया  पांच  का  भाव  ही  मिलेगा  |  उस
 बारे  में  पहलें तो  सब  से  बड़ी  बात  यह  हैं

 कि  में  नहीं समझ  पाया  कि  श्राप  की  मिलों  ने  जो  रिकवरी  दिखाई  है  कौर  जिस  के  gra  पर

 भाव  तय  किये  गये
 उस

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  यह  कैसे  सत्य  लिया  कि  उन्होंने

 अपने  आंकड़े  सरकार  को  ठीक  ठीक  दिये  दूसरे  दिन  जो  १  नवम्बर सन्‌  ६२  का  एक्स्ट्राश्ाडिनरी
 गजट  है  इस  में  सारे  देश  की  १७०  मिलों  के  लिये  भाव  तय  किये  गये  है  कि  कौन  सी  मिल  गन्ने

 का  मूल्य  किस
 ग्रा धार  पर  उसे  देख कर  में  हैरान रह  गया  कि  तीन  तीन  मील  के  फासले

 पर  गन्ने  का  भाव  बदल  गया
 |

 उदाहरण  के  लिये  जब  श्राप  यहां  से  मेरठ  जायेंगे  तो  रास्ते

 में  एक  दौराला  शुगर  मिल  उस  दौराला  शुगर  मिल  का  भाव  तय  किया  गया  है  १  रु०  ५१  g  नमे
 पैसे

 ।
 उससे  तीन

 मील  aor  चल  कर  सखोती  टांडा  शुगर  मिल  उस  के  लिये भाव  तय  किया
 गया  १  रु०  ५०  नय  पैसे  |  उस  से  थोड़ा  भ्र  चार  मील  के  बाद  खोली

 उसके  लिये  भाव  तय  किया  गया  है  १  रु०
 शुगर  मिल

 wot,
 नये  पैसे

 ।
 प्रकार  रूहानी  शुगर  मिल  के



 &  ग्रग्रहायण  १८८४  )  गन्ने  का  मलय  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  १५५३

 लिये  भाव  तय  किया  गया है  १  रु०  Yo  नये  पैसे  ।  उसी  की  बगल  में  देवबन्द  शुगर  मिल

 उस  के  लिये  भाव  है  १  रु०  ५६  नये  पैसे  निर्वाचन-क्षेत्र  उस  में  भी  तीन  शुगर  मिलें

 हूं  ।  लेकिन  में  इस  को  पढ़  कर  श्राइचयंचकित  रह  गया  कि  वहां  पर  दो  शुगर  मिलों  के  लिय

 उन्होंने  सर्वहारा  में  १  रु०  ६२  नये  पैसे  का  भाव  तय  किया  है  प्र  उसी  क्षेत्र  में  एक

 मिल  है  बिजनौर शुगर  उस  के  लिये १  रु०  ५६  नये  पैसे का  भाव  तय  किया  है  ।  में  चाहूंगा

 कि  माननीय  मंत्री  जी  अरपना  उत्तर  देते  समय  इस  बात  का  थोड़ा  स्पष्टीकरण  करने  की  कृपा

 करेंकि  तीन  तीन  मील  की  दूरी  पर  जो  मिल  ह  उस  में  रिकवरी  किस  प्रकार  कम  हो  गई  ।

 सीधी  सादी  भाषा  में  इसे  क्यों  नहीं  कहते  fH  या  तो  इन  मिल  मालिकों  के  यहां  मशीनें  इतनी  खराब

 थीं  कि  वे  ठीक  रिकवरी  नहीं  बतला  सकीं  या  फिर  केमिस्ट  siti  जिन्होंने

 अपनी  रिपोर्ट  उन  के  दिमाग  इतने  खराब  थे  कि  वे  पूरी  रिपो  नहीं  .  दे  सके ?  लेकिन

 मदीन  की  खराबी  या  इंजीनियरों  के  दोष  का  प्रभाव  किसानों  में  जा  कर  पढ़े

 are  तीन  तीन  मील  की  दूरी  पर  भाव  wa  के  बदल  में  समझता  हूं  कि  यदि  श्राप

 जसे  दूरदर्शी  खाद्य  मंत्री  के  द्वारा  यह  निर्णय  लिया  जायेगा
 तो

 देश  इस  को  सन्तोष  का  विषय  नहीं

 मानगो  |

 दूसरी बात  जो  में  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता  हुं  वह  यह  कि  किसान  जो  गन्ना पदा  करता है
 उस में  एक  एकड़  पर  उस  का  कितना  व्यय  बेठता  है  यह  भी  तो  में  कुछ  अनुमानित यहां

 देर हूं  ।  जहां  पर  किसान  एक  एकड़  में  गन्ना  बोता  है  उस  में  ६०  रु०  जुताई पर  होता  एक

 एकड़ में
 ४०

 मन  बीज  बोया  जाता  है  उस  का  करीब  ६०  रु०  होता  ईख  की  कम  से  कम  खुदाई

 चार  बार  होती  है  जिस  का  ५०  रु०  के  करीब  खर्च  बैठ  जाता  सिचाई  का  Yo  रु०  एकड़  लगा

 लें,३०  रु०  सरकार  का  फिर  की  कटाई  प्रौढ़  मिल  तक  गन्ने  को  ले  जाने  का  करीब  Ye

 रु०  हो  जाता  है  |  एक  एकड़  में  जो  खाद  पड़ेगी  उस  का  खर्च  करीब  ४०  रु०  |  इस  के  बाद  जो

 व्यय  होता  है  वह  भी  ३०  रु०  जाता है  इस  तरह से  कुल  सिला  कर  लगभग  ३७०  रू०

 शक  एकड़  गन्ने  की  खेती  पर  किसान  का  व्यय  होता है  ।  थोड़ी  देर  के  लिये  नगर  मान  लिया  जाय  कि

 शक  एकड़  में  १०  कन्या  २८०  मन  उत्पन्न  न्र  शौर  उस  २८०  मन  पर  प्यार  आप  को

 १  रु०  १०
 आना

 मन  दे ंतो  एक  किसान  को  wa  एक  एकड़  की  उपज  पर  लगभग SY  रु०

 मिलता है  जिस  में  से  लगभग  ३७०  रु०  उस  का  खर्चे  बैठ  जाता  है  ।  इस  तरह  से  किसान को  पांच
 बीघे

 की  फसल  पर  लगभग  प्र  मणि  लाभ  बैठता  |  इस  में  उस  की  व्यक्तिगत  मेहनत  भी  करा  जाती

 हू  ।  उस  परिश्रम  के  बाद  a  उस  का  एक  बैल  मर  जो कि  आज की की  मंगाई के  जमाने

 में  ५००
 रु०  से  कम  का  नहीं  जाता  है  तो  वहू

 भी
 सम्मिलित  उसके  बच्चों  के  शादी  व्याह  का  जो

 कार्येक्रम  जिस को  कि  वह  समय  के  लिये  रोके  रहता  वह  भी  सम्मिलित  बड़े  बड़े  दवा

 दारू के  मुकदमे का  साहुकार से  जो  कर्जा  लिया  जिस  के  लिये  सोचा  करता  था
 फि

 जब
 गन्ने

 का  नकद  दाम  करायेगा  तब  दे  वह
 भी

 भरा  जाता हूँ
 ।

 और  फिर  श्राज  जो  हमारे  देख

 पर
 विपत्ति  आराई हैं  उस  के  लिये वह  गरीब  उसी धन  में  से  बचा  कर  वह  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  के

 लिये  भी  धन  दे  रहा  है  ।  इस  तरह  से  श्राप  उस  बेचारे  किसान  की  हालत  का  निशाना  तो  लगाइये
 ॥

 शाप  मझ  से  पूछेंगे  कि  श्रगर  किसान  को  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  होता  तो  फिर  वह  गन्ने  की
 खेती

 कों  करता  है  !  इतने  थोड़े  लाभ  में  कौन  बुद्धिमान  आदमी  है  जो  इतना  परिश्रम  कर  के  गन्ना  बोये
 1

 भारतवर्ष  में  गन्ने  की  खेती  करने  के  तीन  चार  मुख्य  कारण हैं  ।
 सब से  पहला  कारण यह  है  कि

 किसान को  और  दूसरी  फसलों  से  एक  साथ  नकद  दाम  उतना  नहीं  मिलता  हूँ  जैसा  किस  बने  से  मिलता

 इस  से  जिस  कार्यक्रम  की  में  ने  चर्चा  की  उस  की  पूर्ति  वह  गन्ने  का  नकद
 पैसा

 पा  कर  करता

 दूसरा  एक  बहा  कारण  यह  है  कि  गन्ने  की  खेती  की  लंगली  जनवरों  से  सुरक्षा  के  लिये  किसान
 को

 उतना  गया  at  कनना  पढ़ता  जितना कि  दूसरे  प्रकार  कीं  खेती  के  लिये
 ।

 तीसरा  कारण
 यह



 १४४४  गन्ने  का  मूल्य  निर्घारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  २७  RERR

 [att  प्रकाशवीर

 हूं  कि  गन्ने  का  खेत  STAC  कोप का  उतना  शिकार  नहीं  होता  जितना  दूसरे  खेत  उसके  शिकार

 हो  जाते  हैं  ।  अरति  वर्षा  यह  बजे  ale  पड़  जाय  तो  उस  से  गन्ने  के  खेत  को  कोई  विशेष  हानि  एकदम  नहीं

 होती  ।  इस  के  बाद  जो  सब  से  बड़ा  कारण गन्ने  की  खेती  करने  का  है  वह  यह  कि  एक  बार  गन्ना

 बोने  से  वह  दो  बार  फसल  दे  सकता  है  जब कि  दूसरे  तरह  के  खेतों  में  यह  बात  नहीं है  ।  इस  लिये

 किसान गन्ने  की  खेती  करना  पसन्द  करता है  |

 लेकिन  सरकार  की  से  किसान  के  प्रति  जो  उदारता  दिखलाई  जानी  चाहिये थी  जिस से

 किसान को  aga  काम  का  पुरा  पारिश्रमिक  वह  नहीं  दिखलाई  गई  ।  में  मोटी  भाषा  में  यह

 कहू  सकता  हूं  कि  अगर यह  मान  लिया  जाय  कि  १००  मन  गन्ने  के  ऊपर  १०  मन  चीनी  पैदा  होती  हैं

 श्र  सरकार  से  चीनी  का  मार्केट  रेट इस  समय  ३६  रु०  मन  बताया  हालांकि वह  ३६  रु०  मन

 मिलती  नहीं  यहां  दिल्ली  में  भी  वह  १  रु०  २  करा  सेर  बिकती  फिर  भी  भ्रमर  वह  रेट  ३६  रु०  ही

 मान  लिया  तो  १०  मन  चीनी  का  मुख्य ३६०  रु०  हुभ्ना। उस ३६० उस  ३६०  रु०  में  से  १  रु०  ५०  नये

 के  हिसाब  जो  कि  श्राप  ने  गन्ने  की  कम  से  कम  कीमत  इस  समय  मान  रक्खी  किसान  के  पास

 लगभग  gKo  रु०  जाता  बाकी  २१०  रु०  जो  रह  जाता  है  उस  में  से  सरकार  मिल  मालिक

 झापस  में  साझेदार  हो  जाते  हैं  ।  श्राप  थोड़ा  ही  बताइये  कि  क्या  हिन्दुस्तान  में  कौर  भी  कोई

 इस  प्रकार  की  इं'डस्ट्री  हे  जिस  में  जो  मूल  उत्पादन  वाला  व्यक्ति  हैं  उस  के  पास  श्राम दन्ती  का  थोड़ा

 सा  भाग  श्राये  और  जो  उद्योगपति  या  सरकार  जैसी  टैक्स  लेने  वाली  मशीन  है  वह  इतना  अधिक  भाग

 ले
 लें

 ?  सरकार  उस  में  जो  एक्साइज  ड्यूटी  ले  लेती  है  उस  एक्साइज  ड्यूटी  के
 बारे

 में  में
 श्राप

 को

 बतलाऊँ  कि  सन्‌  FER  में  गन्ने  के  ऊपर  €४  न०पे०  उत्पादन-कर था  श्र  हमारे  देश  में  AT

 १९६२ में  १०  रु०  ७०  Fo  उत्पादन टैक्स  लगाया  गया  हैं  ।  इतना  टैक्स  लगाये  जाने  के  ध

 भी  हमारे  किसान  को  लाभ  कितना  मिलता  है  ?

 में  इस  से  भी  ont  बढ़  कर  कहना  चाहता  हूं  कि  किसान  के  भाग्य  की  विडंबना  तो  देखिये  किਂ

 जिस  किसान  के  लिये  सरकार दिन  रात  यह  घोषणा  करती  है  कि  हम  किसानों  के  हित  में  ही  कानून

 बना  रहे  हैं  यह  किसानों  की  सरकार  है  भ्रौर  किसानों  के  हित  में  इस  प्रकार  का  निर्णय  उस
 सरकार

 के  शासन में  जलाने वाली  सुखी  लकड़ी  का  भाव  हिन्दुस्तान  में  ३  रु०  ५०  नये  मन  है  जब  कि
 किसान

 के  wt  का  भाव  १  रु०
 ५०  न०  पृ०

 है  या१  रु०  ६२  न०  पै०  दुसरी  बात यह  है  कि

 जो
 भी

 नई  फसल  किसान  के  घर  में  कराती  जैसे कि  गेहूं  ale  जिस  समय  वह  सिक सान

 के  घर  में  रहती  है  तब  तक  उस  का  मूल्य  रहता  कौर  जैसे  ही  किसान  के  घर  से  निकल कर
 बाजार

 में  चली  जाती
 व्यापारियों

 के  हाथ  में  चली  जाती  उसी  उस  दाम  दुगुना

 हो  जाता  इस  स्वतंत्र देश  में  इस  प्रकार  की  गलत  कानून  इस  प्रकार  की  परम्परायें कब  तक

 जनता  सहन  करेगी
 ?

 इस  लिये  कभी  मौका  है  इन  व्यवस्थाओं  में  परिवहन  कर  देना  चाहिये  ।

 इस  के  बाद  जो  रिकवरी  के  आधार  पर  गन्ने  के  दाम  तय  किये  जा  रहे  थ  गन्ने  में  कितनी

 मिठास  इस  के  भ्राता  पर  जो  श्राप  उसका  मूल्य  निर्धारित  करना  चाहते  हैं  उस  से  होने  वाली

 हानियों की  भी  कुछ  चर्चा  मैं  यहां  करना  चाहता  हूं
 ।

 सब  से  पहली  बात  तो  यह  है  कि  सरकार ने

 जो  यह  घोषणा  की  है  कि  इस  से  किसान  Ta की  क्वालिटी
 को  उस  की  नसल  को  सुधारने

 की  कोशिश  उस  के  सम्बन्ध में  क्या  में  अपने  खाद्य  मंत्री जी  से
 यह  निवेदन कर  सकता  rg

 धौर  वह  उत्तर  देते  समय  इस
 का

 कोई  सन्तोषजनक  उत्तर  दें  कि  मान  लीजिये  एक  किसान  ने
 गन्ने की  फसल  को  सुधारने  का  काम  मेहनत से

 भी  गन्ने  की  खेती  करता  था  उसी  तरह  किया  लेकिन  मिल

 दूसरे  किसान ने  जिस  तरह  से  वह  पहले

 में  प्रा  कर  राम  सिंह  झर  स्याम  सिंह  दोनों
 का  गया  एक  साथ  पेरा  गया  फिर  जब  उस  के  बाद  गन्ने  की  रिकवरी का  पता  लगाया

 जायेगा कौर  उस
 का  मूल्य तय  किया  जायेगा  तो  इस  तरह  से  दोनों  के  साथ  न्याय  कैसे  हो  सकेगा  ?



 १५५४ ३  १८८४
 गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 |

 ये  गन्ने  की  नस्ल  को  सुधारने  का  काम  किया  उस  को  भी  उतना  ही  दाम  मिला  श्र  जिस  ने  नस्ल

 सुधारने  का  काम  नहीं  किया  उस  को  भी  उतना  ही  दाम  मिला तो  इस  तरह  नस्ल  सुधारने  वाले को

 कया  प्रोत्साहन  सरकार  की  प्रो  से  जब  सब  धान  २७  सेर  होगा  तो  फिर  किस  प्रकार  किसानों

 में  एक  दूसरे  से  होड़  लगा  कर झाग  बढ़ने  की  भावना  पनप  सकेगी  ?  में  ने  दूसरे  देशों  के  सम्बन्ध

 जहां  पर  गन्ना  अधिक  होता  जिन  देशों  में  मेन  इंडस्ट्री  शुगर  की  जैसे  कि  इंडोनेशिया  पता

 लगाने  का  यत्त  किया ।  इंडोनीदिया में  गवर्नमेंट  ने  नियम  बनाया हैं  कि  जो  भी  मिलें  होंगी  वे

 किसानों  के  साथ  फसलों  का  कंट्रैक्ट  कर  लेंगी  ।  ठेका  करने  के  बाद  जो  वहां  के  गवर्नमेंट  भ्राफिसस

 होते  हैं  वे  जाते  हैं  प्रौढ़  समय  समय  पर  उनकी  फसलों  की  देख  रेख  करते  रहते  हैं  |  देख  रेख  के  भ्र ति रिक्त

 किसानों को  आवश्यक  सुझाव  भी  देते  रहते  खाद  इरादी की  सुविधा  देते  हैं  ।  फ़िर जब  फसल

 तैयार  हो  कर  जाती  है  तो  शुगर  मिल  के  मालिक  एक  किसान  का  गन्ना  एक  साथ  पेर  देते  हैं  ।

 उससे  उनको  पता  लग  जाता  हैं  कि  इस  किसान  की  फसल  में  इतनी  रिकवरी  हुई  ate  उसके  पर

 उसको  मूल्य  मिल  जाता  है  ।  यहां  तो  सब  का  गन्ना  एक  साथ  लिया  जायेगा  उसके  बाद  रिकवरी

 लगायी  जायेगी ।  तो  में  नहीं  समझ  पाया  कि  किसान  के  साथ  किस  प्रकार  न्याय  हो  सकेगा ।

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  गन्ने  के  मूल्य  के
 मिलने

 तक  किसान  अपने  बहुत  से

 काम  रोक  कर  रखता  है
 ।

 जहांतक  रिकवरी  का  प्रदान  जब  गन्ने  की  फसल  प्रारम्भ  होती  है  शौर  जब

 समाप्त होने  को  होता  है  तो  रिकवरी कम  रहती  बीच  के  महीनों  में  मार्च  कौर

 अप्रैल  में  रिकवरी  weal  होती  है  ।  यदि  श्राप  शुरु  से  तरन्त  तक  की  रिकवरी  लगायेंगे  तो  किसान के

 साथ  न्याय  नहीं  करेंगे  ।  आपको  यह  भी  बताना  चाहिये  कि  किन  महीनों  की  रिकवरी  के  आधार  पर

 उसको  मूल्य  दिया  जायेगा
 ।

 मान  लीजिये  कि  भ्रापने  मध्य  के  तीन  महीनों  के  भ्राता पर  रिकवरी

 निश्चित
 कर  दी

 ।
 तब

 भी
 एक  बहुत  बड़ी  कठिनाई  यह  होगी  कि  उसको  तीन  महीने  तक  गन्ने

 के  मूल्य  के  लिये  प्रतीक्षा  करते  रहनी  पड़ेगी
 ।

 क्योंकि  जब  तीन  welt  की  रिकवरी  के  आंकड़े  ar
 जायेंगे  तब  उनके  are  पर  मूल्य  fara  किया  जायेगा  ।  तो  इतने  समय  तकਂ  उसको  अपने
 eran

 कार्यों  को  रोक  कर  रहना  पड़ेगा
 ।

 श्राप  यह  भी  जानते  हैं  कि  भारतवर्ष  के  किसान

 भारिक कसी  है  ।
 चाणक्य

 ने  लिखा है  कि  स्वस्थ  राजा  की  प्रजा  की  कया  पहचान  होनी
 चाहिये  ।  उसकी  यह  स्थिति  होनी  चाहिये कि

 श्रापदर्थ ्य

 आ  उसकी  ऐसी  स्थिति  होनी  चाहिये  कि  आपातकाल  के  लिये  उसके  पास  घन  जरुर  बचा
 लेकिन

 क्या  हम  अपने  हृदय  पर  हाथ  रख  कर  यह  कह  सकते  हैं  कि  हमारे  क  किसान  की  राज  यह

 स्थिति  है  कि  वह  आपातकाल  के  लिये  कुछ  धन  सुरक्षित  करके  रख  सके
 ।

 मारे  किसान  की  अवस्था

 तो  यह  है  कि  वह  रोज  gar  खोदता  है  कौर  रोज  पानी  पीता  है
 ।

 भ्रमर  उः:की  रिकवरी  के  निर्धारित

 होने  में  इतना  समय  लगेगा  तो  उसको  कौर  भी  भारी  हानि  बैठेगी  ।

 तीसरी  बात  इसी  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे
 बस  या

 गया  है  हिन्दुस्तान  में

 कुछ  ऐसी  हलकी  मनोवृत्ति  वाले  व्यक्ति  हैं  जोकि  गन्ना  तोलने  वालों  को  उंकेत  दे  देते  हैं  कि  गन्ना

 तोलने  में  सावधानी  बरती  जाय  कौर  उस  का  परिणाम  यह  होता  है  कि  रे  सीजन  में  किसान  का

 लाखों  मन  गन्ना  मिल  मालिक  के  पास  बिना  मूल्य  दिये  चला  जाता  है
 |  दे  उस  में  कुछ  भी  सचाई

 है  तो
 फिर

 जब  रिकवरी  के  area  पर  मूल्य  निश्चित  किया  जायगा  तो  किसान  को  जोकि
 तर  होते  क्या  पता  चलेगा  कि  कितनी  रिकवरी  ठीक  निकली

 '
 या  नहीं  है  ।  हो  सकता

 है  कि  वे  कम  रिकवरी  दिखावें  ।  तो  इस  प्रकार  भी  किसान  के  साथ  होगा
 ।



 PURE  गन्ने  का  qed  निर्धारित
 mst  f-re7  SF

 करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  २७  2ERX

 [att  प्रकाशवीर

 एक  महत्वपूर्ण  बात  इस  सम्बन्ध  में  यह  है  कि  गन्ने  का  तो  उस  को  एक  मूल्य  मिल  जायगा

 लेकिन  गन्ने  के  रस  निकलने  के  बाद  जो  खोई  निकलती  है  avi ate  जोकि  मिल  में  ईधन  का  काम  देती
 ै

 झर  कुछ  मिलों  में  इस  का  कागज  बनाने  की  भी  योजना  बनाई  उस  का  मूल्य
 भी

 के  भरकम

 में  सम्मिलित  होना  चाहिये  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  जाता  ।

 wed  में  मैं  श्राप  को  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  दूसरे  देशों  में  गन्ना  पैदा  करने  वाले  किसानों  को

 किस  प्रकार  की  सुविधायें  दी  जाती  हैं  ।  इंडोनेशिया  के  बारे  में  मैं  बता  चुका  हूं
 ।

 मैक्सिको  में  किसान

 को  करीब  ५०  प्रतिशत  फैक्टरी  के  माल  पर  तथा  बाई-प्रोडक्टस पर  ४०  फी  सदी  दिया  जाता  है  ।

 फ़िलिपीन्स  में  किसान को  ४५०  से  ६०  प्रतिशत  तक  भाग  दिया  जाता  मौरिशसभें  .  किसान  को

 उस  की  उपज  का  टैस्ट  देख  कर  R  हिस्सा  दिया  जाता  है  ।

 दूसरी  बात  यह  कहनी  है  कि  हमारे  देश  की  स्थिति  यह  है  कि  पहली  योजना  के  इन्दर  गवर्नमेंट

 ने
 गन्ने  के  सैस  से  ३०  ५७  करोड़  रुपया  वसूल  किया  लेकिन  केवल  १०  करोड़  के  विकास  पर

 लगाया  जिस  में  सिंचाई  कौर  सड़क  विकास  कार्य  भी  सम्मिलित  है  ।  दूसरी  योजना  में  सरकार
 ने

 गन्ने  के  सैस  से
 ४८  ०७

 करोड़  रुपया  वसूल  किया  कौर
 ख़र्च

 किया  केवल  ११  करोड़
 ।

 श्र  तीसरी

 योजना  में  गन्ने  के  सैस  का  अनुमान  ६०  करोड़  रुपया  रखा  गया  है  ।

 कुल  राजस्व  गन्ना  उपकर  गन्ना  उत्पादन  कर  दूसरी  प्लान  में  लगभग  २५०  करोड़

 तीसरी  प्लान  में  लगभग  ३६०  करोड़  रखी  गई  है  ।  लेकिन  तीसरी  योजना  में  गन्ना  सड़क  विकास  में

 खर्च  लगेगा  केवल  १००  करोड़  रुपये  कौर  दो  अरब  ६०  करोड़  रुपये  सरकार  खजाने  के

 लिये  सुरक्षित  कर  रही  है  ।  तीसरी  योजना  में  जो  गन्ना  विकास  के  लिये  १००  करोड़  रुपया  रखा

 गया है  उस  में  लगभग  ७२  पर  सेंट  सिचाई  तथा  विद्युत  व्यय  भी  शामिल  है  ate  इस  में  दुसरी

 खेती  का  उत्पादन  भी  शामिल  होगा  ।  हम  देखते  हैं  कि  दूसरे  देशों  की  सरकारें  aaa  देश  के  किसानों

 को  कितनी  प्रतीक  सुविधाएं  दे  रही  हैं  भारत  की  जोकि  किसान  के  हित  का  इतना  जोर

 से  नारा  बराबर  लगाती  वह  किसानों  के  हित  का  इस  प्रकार  कर  रही  में  समझता हू

 कि  यह  महान  दुख  की  बात  है  ।

 इसलिये  मेरा  बड़ी  नम्रता  के  साथ  निवेदन  है  कि  जो  श्राप  ने  फार मला  ते  किया  है  उस  को
 संकटकाल

 में  स्थगित  करे  जैसे  ate  भी  भ्र नेक ों  कार्यक्रम  इस  समय  स्थगित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इसके  बाद  जब  श्राप  इस  पर  निर्णय  लें  तो  किसानों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  बतायें  कौर  मिल  मालिकों

 के  प्रतिनिधियों को  भी  बुलाएं  ।  होता  यह  है  कि  मिल  मालिक  कौर  सरकार  के  प्रतिनिधि

 बैठ  कर  निर्णय  कर  लेते  हैं  किसान  की  उपेक्षा  कर  दी  जाती  है  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।  किसान

 इस  उद्योग  का  सब  से  बड़ा  भागीदार  है  कौर  उस  की  इस  प्रकार  उपेक्षा  होना  बात  प्रतीत

 सम्बन्ध में  fay  लेंगे नहीं  नीति

 |

 मेरा  विस्वास  है  कि  वर्तमान  at  मंत्री  श्री  पाटिल  उदारता  ate  गम्भीरता

 से  इस

 इन  बदे
 े

 साथ  प्रस्ताव  वेश  करत  हू  जो  दस  प्रकार  है

 यह  सभा  चीनी  के  उत्पादन  के  आधार  पर  गन्ने  का  मलय  निर्धारित करने  पर  विचार

 करती है  1.0

 1  उपाध्यक्ष

 =

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।
 a

 मल  प्रंग्रेजी



 $  १८८४  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में
 प्रस्ताव  श५५७

 श्री  ६» सि  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया
 :--

 पौर  सक्रिय  करती  है  कि  गन्ने  की  कीमत  निर्धारित  करने  वाले  सरकारी  wea  को

 उस  समय  तक  के  लिये  रोक  दिया  जाये  जबकि  सरकार  गन्ना  उत्पादकों

 अच्छी  fran  के  गन्ने  के  उत्पादन  के  लिये  बीज  ake  उपकरण  safe  देने  की

 व्यवस्था  करेਂ  |

 उपाध्यक्ष  पाटिल  साहब  ने  गन्ने  का  मूल्य  दिसम्बर  से  मार्च  तक  की  रिकवरी  पर  जो

 निर्धारित  किया  है  उस  के  लिये  में  उन  को  aerate  देना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  इस  के  संबंध  में  में  एक

 खास  बात  बतलाना चाहता  हूं  ।  मेरे  भ्र पने  जिले  में  नौ  शुगर  फैक्टरियां  हैं  ।  इन  नौ  शुगर  फैक्टरियों  में

 से  एक  में  किसान  को  एक  रुपया  wes  भराना  एक  फैक्टरी  में  एक  रुपया  सवा  दस  आना

 मिलेगा  ।  हालत  यह  है  कि  एक  ही  जगह  में  कुछ  मील  के  फासले  पर  मिले  हैं  ।  में  श्राप  को  बतलाना

 चाहता  हूं  कि  सुगौली  शुगर  फैक्टरी  में  एक  रुपया  ५१  नये  पैसे  उस  की  बगल  में  बारह  मील

 के  फासले  पर  मोतिहारी  शुगर  मिल  है  उस  में  १  रुपया  ६३  नया  पैसा  मिलेगा  उस  के  ६  मील  के

 फासले  पर  मझवलिया  शुगर  मिल  है  जिसमें  एक  रुपया  ६३  नये  पैसे  मिलेंगे  ?  तो  a  देखें  कि  एक

 मिल  में  १  रुपया  ५१  नया  पैसा  मिलेगा  ate  उसी  के  बगल  में  ६  मील  के  फासले  पर  दूसरी

 मिल  में  १  रुपया  कौर  ६३  नया  पैसा  मिलेगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  यह  स्वाभाविक  है  कि  किसान  अपना

 गन्ना  सुगौली  मिल  में  नहीं  ले  जाना  चाहेगा  श्र  मोतिहारी  ale  मझवलिया  मिलों  में  ले  जाना

 चाहेगा  ।  इस  में  फ्री  एरिया  वालों  को  फायदा  होगा  रिजर्व  एरिया  वालों  को  घाटा  होगा  ।  इस

 are  पिछले  साल  से  गन्ने  की  फसल  ३४  पर  सेंट  कम  gee  |  इसलिये  हर  मिल  वाला  यह  चाहेगा

 कि  वह  ज्यादा  से  ज्यादा  गन्ना  खरीद  ले  |  नतीजा  यह  होगा  कि  जो  फ्री  एरिया  वाले  हैं  वे  अपना  गन्ना

 सुगौली  मिल  को  नहीं  ले  जायेंगे  ate  मोतिहारी  ate  मझवलिया  मिलों  को  ले  जायेंगे  ।  और  इस

 प्रकार  जो  रिजवी  एरिया  वाले  हैं  उन  को  दो  मन  कम  मिलेगा  |  रिज  एरिया  वालों  पर  कानूनन

 पाबन्दी  है  इसलिये  उन  को  नुकसान  होगा  ।  मेरा  खयाल  है  कि  किसान  को  कहीं  दो  कहीं

 सात  पैसे  मन  कैदी  एक  मन  कम  उस  किसान  को  जोकि  रिजर्व  एरिया  वाला  है  ।

 यह  कहां  तक  उचित  है
 ।

 ने  जो  भ्र पने  एक  नवम्बर  सन्‌  १९६२  के  नोटिफिकेशन के  झ्रनुसार

 मूल्य  निर्धारित  किया  है  उस  से  मेरे  जिले  की  जो  नौ  मिलें  हैं  उन  के  द्वारा  दिये  जाने  वाले  मूल्य  में  फक

 कौर  इससे  एरिया  वाले  किसानों  को  हानि  पहुंचेगी  ।  एक  किसान  को  भ्र पने  गन्ने  का  मूल्य

 एक  रुपया  ५१  नये  पैसे  मिलेगा  और  दूसरे  को  एक  रुपया  ६३  नये  पैसे
 ।  भर  इन  मिलों  में  ६  भील

 का  फासला  है  ।  तो  इस  में  किसान  का  कैसे  भला  होगा  ।  जो  किसान  रिजर्व  एरिया  का  है  उस  को  मन

 पीछे  दो  गन्ना  का  दाम  कम  मिलेगा  ।  सरकार  ने  रिकवरी  के  पर  यह  फैसला
 तो

 कर

 दिया  लेकिन  किसान  को  soft  तक  कोई  सुविधा  नहीं  दी  न  भ्रच्छा  बीज  दिया
 न

 अच्छा  खाद

 दिया  है  ate  न  कोई  कौर  सुविधा  दी  है  ।  इस  प्रकार  रिकवरी  पर  मूल्य  निर्धारित  कर  के  सरकार  ने

 किसानों  के  साथ  उचित  बर्ताव  नहीं  किया  है  ॥

 इसके  में  बतलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  हरिनगर  शुगर  मिल  में  का  दाम
 १

 रुपया ६६  पैसा  प्रति  मन  बगहा  १  रुपया  ५७  पैसा  मिलेगा  भ्र  लौरिया  में  १  रुपया

 भ  ३  नया  पैसा  मिलेगा  ।  नतीजा  यह  होगा  कि  जितना  फ्री  एरिया  का  किसान  है  वह
 हरिनगर

 में

 गन्ना  ले  जायेगा
 |

 इस  साल  गन्ने  की  फसल  कम  हुई  है
 ।

 इसलिये  बगहा  लौरिया  को  गन्ना  नहीं



 १५४८  मंगलवार किक  द  २७  नवाब  PERV ५  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  विभूति

 मिलेगा  ak  जहां  तक  रिजर्व  एरिया  के  किसानों  का  संबंध  है  उन  को  प्रति  मन  दो  ढाई  का

 घाटा  रहेगा  ।  एक  ही  सरकार  है  एक  ही  किसान  एक  जगह  उस  को  ज्यादा  पैसा  मिलता है  दूसरी

 जगह  कम  पैसा  मिलता  है  ।

 एक  बात  में  बतलाना  चाहता  हूं  कि  रिकवरी  के  साथ  साथ  दो  चीजों  का  ख़याल  नहीं  रक्खा

 गया  है  ।  एक  तो  प्रेस मड  है  कौर  दूसरी  है  जिस  को  कि  में  मोलोसेज़  कहते  हैं
 ।

 में
 ने

 देखा  है  कि  टायरका  प्रेस मड  १२  रुपये  का  मिलता  है
 ।

 wa  इन  चीजों  की  क़ीमत  इस  में  नहीं  जोड़ी

 गई  है  ।  रिकवरी  के  ऊपर  दाम  रखने  में  यह  शर  ५  का  दाम  किसानों  नहीं

 मिलता  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  को  भी  देखे  ताकि  किसानों  का  भला  हो
 ।

 आगे  में  बाप  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  किसानों  को  का  दाम  यह  जो  रिकवरी
 के  ऊपर

 देने  का  सिद्धान्त  रक्खा  गया  दूसरे  देशों  में  बड़े-बड़े  सरकार  ने  पसन्द  किया  कि  फ़लांने

 आदमी  का  गन्ना  हम  लेंगे  उस  का  गन्ना  लेने  के  बाद  वहां  की  सरकार  क्रश  करती  है  कौर  उस  की

 रिकवरी  के  ऊपर  उस  की  क़ीमत  ठीक  करती  है  ।  लेकिन  हमारे  यहां  छोटे  छोटे  किसान  हैं

 छोटे  किसान  अपना  गन्ना  देते  हैं  ।  सब  किसानों  का  गन्ना  एक  साथ  पेरा  जायगा  ।  अरब  इस  में  जिस

 किसान  का  sear  क्वालिटी  का  गन्ना  है  शौर  जिस  किसान  का  खराब  क्वालिटी  का  गन्ना  सब  गन्ना

 मिला  कर  एक  साथ  पेरा  जायगा  ।  नतीजा  यह  होगा  कि  एक  साथ  रिकवरी  निकाली  जायगी  कौर

 एक  साथ  क़ीमत  तय  की  जायगी  |  हमारे  यहां  कहावत  है

 4..* ५  ard  चौपट  टके  सेर  टके  सेर  खाजाਂ  ।

 यह  कहावत  गन्ने  बारे  में  भी  चरितार्थ  हो  रही  है  ।  भ्रच्छे  और  ख़राब  गन्ने  को  सब  को  इकट्ठा  कर

 के  एक  साथ  पेर  दिया  कौर  ख़राब  गन्ना  पैदा  करने  वाले  कौर  भ्रच्छा  गन्ना  पैदा  करने  वाले  दोनों

 किसानों  को  एक  ही  दाम  दिये  यह  कोई  उचित  बात  नहीं  है  ।  इसलिये  में  कहूंगा  कि
 पाटिल

 साहब  इस  के  ऊपर  ध्यान  दें श्रौर  इस  को  कम  से  कम  रोक  दें  ।

 हमारे  यहां  €  शुगर  फैक्टरी  हैं  ।  श्री  यह  रोज़गार  हम  लोगों  का  प्राण  है  ।  मेरे  जिले  में  जहां

 पहले  १०,  १०
 मील  तक  पक्के  मकान  नहीं  दिखाई  देते  इन  नौ  शुगर  फैक्टरी  के  जाने  के

 स्वरूप  मकान  बने  दिखाई  पड़ते  हैं  ।  किसानों  की  हालत  बदल  गई  है  ।

 में  आप  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  बहुत  से  कारखाने  ऐसे  हैं  जोकि  पुराने  ढंग  के  हैं
 ।

 उन  के

 यहां  रिकवरी  भ्रमणी  नहीं  निकलती  है  ।  बहुत  से  कारखाने  ऐसे  हैं  जोकि  नये  ढंग  के  हैं  जिन  के

 कि  यहां  रिकवरी  west  सिलती  है
 ।

 इसलिये  सरकार  को  चाहिये  कि  जो  कारखाने  पुराने  कौर

 खराब  हैं  उन  को  मौडरनाइज़ करे

 में  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  कोई  तो  किसान  २०  मील  से  गन्ना  लाता  कोई  किसान

 ४५  मील  से
 गन्ना  लाता  है

 ।
 जो  २०  मील  से  गन्ना  लाता  है  उस  किसान  का  गन्ना  सुख  जाता  है  कौर

 उस  में  रिकवरी  geet  नहीं  कराती  है  लेकिन  वह  किसान  जो  ४५  मील  से  गन्ना  ले  आता  है  उसके  गन्ने

 में  wet  रिकवरी  आती  है  ।  अरब  नों  को  एक  साथ  में  मिला  कर  पेरा  जाय  a  दोनों  को  एक

 कीमत  दी  जाय  यह  किसान  के  साथ  गैर  मुनासिब  काम  किया  जाता  है  ।  हमारे  पाटिल  साहब  ने  यह

 सिद्धान्त  रक्खा  हुआ  है  लेकिन  में  उन  से  चाहूंगा  कि  कम  से  कम  राज  जो  संकटकालीन  भ्र वस् था  में  इस

 को
 रोक

 दें
 ।

 भ्रमर  वे  इस  को  नहीं  रोकते  हैं  तो  में  as  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  जिस  फैक्टरी  में  कम

 दाम  मिलेगा  वहां  वह
 न

 से  जा  कर  उस  फैक्टरी  में  अपना  गन्ना  ले  जायेंगे  जहां  कि  उन्हें  दाम

 मिल  सकता  दै
 ।

 धव  इस  से  भापस  में  किसानों  में  झगड़े  पैदा  दो  जायेंगें  ate  फौजदारी  दोगी  ।  मिल
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 वाले  उन  के  ऊपर  मुकदमा  करेंगे  ।  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार  पाटिल  साहब

 जोकि  किसानों  के  बड़े  शुभचिंतक  इस  प्राइस  फ़िक्स  करने  के  arse  को  wit  स्थगित  करें
 ।

 श्री  सरजू  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  प्रस्ताव  के  समर्थन  में  खड़ा  हुमा  हूं
 ।

 इस  सदन  में  पिछले  कितनी  बार  wet  के  दाम  के  निर्धारण  के  बारे  में  बहस  हुई  है  ।  खाली  बहस  ही

 नहीं  हुई  है  अपितु  उत्तर  प्रदेश  में  शर  दूसरे  सूबों  में  कई  बार  झ्रान्दोलन  हुए  ।  पिछली  दफ़ा

 गोरखपुर  देवरिया  में  तमाम  गन्ने  के  इलाकों  में  किसानों  की  बहुत  बड़ी  तादाद  जेल  में  गयी

 बराबर  इस  बात  के  लिये  लड़ाई  होती  रही  कि  गन्ने  का  दाम  दो  रुपये  मन  किया  जाय  ।  हमारी  उत्तर

 प्रदेश की  अ्रसेम्बली ने  कौर  बिहार  की  अ्रसेम्बली  ने  प्रस्ताव भी  पास  किये  ।  इसके  अलावा  पिछली

 दफ़ा  जब  इस  ऐक्ट  के  ऊपर  बहस  हुई  तो  सरकारी  पक्ष  के  लोगों  ने  कौर  विरोधी  पक्ष  के
 लोगों

 सब  ने  इस  बात  को  खाद्य  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  किया  कि  गन्ने  का  दाम  तय  करने  से  पहले  तमाम

 लोगों  को  बुलाया  जाय  ae  रिकवरी  के  प्राकार  पर  गले  का  दाम  तय  न  किया  जाय  ।  लेकिन  कुछ

 समझ  में  नहीं  प्राता
 कि

 खाद्य  मंत्री  क्यों  इसके  ऊपर  प्रेम  हैं
 ?  लगातार  बात  करने  के  बाद  भी  उन्होंने

 अपनी  मनमानी  की  नतीजा  यह  sat  कि  राज  किसानों  के  गन्ने  के  दाम  रिकवरी  के  आधार  पर

 तय  कर  दिये  गये  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमने  देश  में  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  का  जो

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ait  हम  यह  ऐलान  करते  हैं  कि  हम  देश  में  थे प्रमीर भ्रौ  ग़रीब  का  भेद

 समाप्त  वह  सरकार  की  गन्ने  की  मौजूदा  रिकवरी  की  पालिसी  से  पुरा  नहीं  होने  वाला  है  |

 आज  किसानों
 की  एक  मात्र  मनी  क्रौप  गन्ना  है  शौर  गन्ने  की  खेती  के  दूसरी  कोई

 वार  नहीं  है जिससे  कि  किसान  झ्र पनी  मालगुजारी  कौर  लगान  करदा  कर  सकें  ।  fa  गन्ना  ही  है  जिसको

 कि  बेच  कर  वह  मालगुजारी  प्रौढ़  लगान  कर  सकता  है  ।  किसान  के  के  दाम

 घटाने  के  नाना  प्रकार  के  कुचक्र  बराबर  रने  जा  रहे  हैं  जिसके  कि  फलस्वरूप यह  फल  हमको  देखेने
 को  मिलता है  ।  मेरा  यह  ख़याल  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  को  किसानों  की  तरफ़  मुख्य  रूप  से

 ध्यान  देना  चाहिए  क्योंकि  हमारे  देश  की  रीढ़  किसान  ही  हैं  ale  किसानों  की  झ्रामदनी  गिरती

 है  झगर  उनके  पास  खरीदने  को  शक्ति  कम  होती  है  तो  लाजिमी  तौर  पर  इसका  बुरा  प्रभाव  सारे

 देश  की  व्यवस्था  पर  पड़ेगा  ।  इसलिए  ज़िद  से  काम न  लेकर  दरअसल सरकार  को  गन्ने  के

 मूल्य  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  नीति  भ्र पना नी  चाहिए  जिससे  किसानों  को  नुकसान  नं  हो  कौर  उनको

 उनकी  कामत  के  वाजिब  दाम  मिलें  ।

 पिछली  दो  टैरिफ  कमिशन  की  रिपोर्ट
 की

 बात  कही  गयी
 |  टैरिफ  कमिशन  जब  बिठाया

 गया  तो  उस  रेफरेंस  में  यह  नहीं  दिया  गया  कि  गल्ले  का  उत्पादन  मूल्य  कया  है  ।  गन्ना  उत्पादन  करने

 में  खर्चा  कितना  पड़ता  है  इसका  टैरिफ  कमिशन  की  रिपोर्ट  में  जिक्र  नहीं  है  ।  खुद  टैरिफ  कमिशन  की

 रिपोर्टे  के  तीसरे  पन्ने  में  कहा  गया  है

 ही  हमें  उत्पादन  लागत  के  आधार  पर  गन्ने  का  उचित  मलय
 निर्धारित

 करने  की

 यकता  प

 उनको  यह  भी  नहीं  कहा  गया  कि  वह  इस  चीज़  का  पता  करते  रामरस  गल्ले
 की  पैदावार  परखा

 कितना  पड़ता  है
 ।  इसलिए  मेरा  यह  ख़याल  है  कि  मंत्री  महोदय  इसको  फिर  से  टैरिफ़

 कमिशन के

 सुपुर्द  करें  कौर  वह  इस  बात  को  देखें
 कि

 गन्ने  की  पैदावार  का  खर्चा  क्या  पड़ता  है
 प्रौढ़

 तब  भाव  के

 बारे  में  तय  अगर  ऐसी  बात  नहीं  होती  है
 तो

 लाजिमी  तौर
 पर  रिकवरी के  भ्राता पर  जो

 गन्ने  का  दाम  तय  किया  गया  है  उससे  हमारे  देश  के  किसानों  बड़ा  नुकसान  होने  वाला
 है  ।

 जैसा  कि  हमारे  साथी  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  ने  आपको  बताया  गन्ने  की  पैदावार  करने  में  कितना

 ed  पड़ता  पहले  से  ज्यादा  बलों  के  सिंचाई  खाद  मंहगी
 झ्र  लेबर

 मंहगी
 हैं

 जिसका
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 सरजू  d

 कि  नतीजा  यह  है  कि  लाजिमी  तौर  पर  किसानों  का  पहले  Tar  पैदा  करने  में  जितना  ख़  होता  था  AT

 उस  के  मुकाबले  उनको  ज्यादा श
 करना

 पड़  रहा है  किसानों की  जो  हालत  हो  रही  है

 उनके  के  दाम  इस  तरीके  से  गिरते  जायेंगे  तो  उनकी  परेशानियां  प्रौढ़  बढ़ेंगी  ।

 सब  से  भ्राइचयं  की  बात  यह  हैं  कि  मंत्री  महोदय  ने  पिछली  दफ़ा  भी  भ्र पनी  स्पीच  में  कहा  कि

 हम  किसानों  के  हित  में  यह  रिकवरी  वाली  पालिसी  बना  रहे  हैं  ।  लेकिन  मैं  उनको  बतलाना  चाहता

 gate  जैसाकि  एक  भाई  ने  बतलाया  कि  एक  किसान  बरच्छा  गन्ना  पैदा  करता  है  कौर  दूसरा
 किसान

 ख़राब  गन्ना  पैदा  करता  है  उन  दोनों  को  एक  साथ  पेरा

 जायेगा

 कौर  दोनों  को  मिला  कर  प्राइस  फ़िक्स

 की  जाएगी  इसमें  सब  से  कमाल  की  बात  यह  है  कि  रिकवरी  जो  होगी  वह  पिछले  साल  के

 छे  महीने  के  आधार  पर  दी  इस  साल  की  सील्ड  के  ऊपर  नहीं  दी  जायेगी  ।  इस  साल  चाहे

 कितना  बरच्छा  गन्ना  पैदा  हो  लेकिन  गन्ने  के  दाम  पिछले  ५,  ६  महीने  में  जो  रिकवरी  है  उसके  आधार

 बर  तय  किये  जाने  हैं
 ।

 मैं  समानता  हूं  कि  यह  बड़ा  भ्रन्यायपुर्ण  मामला  है  इसको  सरकार
 को

 किसानों  का  हित  ध्यान  में  रखते  हुए  तय  करना  चाहिए  ।  यह  मोटी  बात  है  जैसा
 कि

 शास्त्री  जी  ने  भी  कहा  कि  यह  एक  श्राम  बात  होती  है  ।.  किसान  भी  इस  बात  को  जानते  हैं  कि

 जितने  art  मन  wat  होगा  उतने  ही  रुपये  मन  चीनी  होगी  ।  ।  मगर  चीनी  का  दाम

 ३७  रुपये  Yo  रुपये  मन  हो  तो  गन्ने  के  दाम  ढाई  रुपये  मन  होना  चाहिए  wk

 अगर  ढाई  रुपये  मन  न  हो  तो  कम  से  कम  दो  रुपये  मन  तो  होना  ही  चाहिए  ।  भ्रमर  गन्ने
 का  दाम

 २  रुपये  मन  हो  तब  भी  मिल  वालों  को  मुनाफ़ा  रहता  है  ।

 अब  यह  रिकवरी  के  भ्राता  पर  जो  गन्ने  के  दाम  तय  किये  जाते  हैं  तो  रिकवरी  शुरू  के  महीनों

 में  कम  होती है  ।  नवम्बर में  कभ  दिसम्बर में  भी  कम  होगी  ।  जनवरी  में  कुछ  फरवरी

 में  होगी  कौर  फिर  ard  के  दूसरे  पखवाड़े  ्र  में  गिर  जायेंगी  ।  दो  महीने में  कितना

 गन्ना
 दे

 पायेंगे
 ?  इससे  किसानों  को  इतना  दाम

 भी
 नहीं  मिल  सकेगा  जितना

 कि
 वह  पैदा  करते  हैं

 ।

 इसलिए  हमको  सोचना  चाहिए  कि  गन्ने  का  दाम  जब  हम  तय  करते  हैं  तो  इन  सारी  चीजों  को  देखें

 कि  दरअसल  गन्ने  का  दाम  तय  करते  समय  हम  सारी  चीजों  का  हिसाब  लगायें  ।

 ara  चूंकि  मुल्क  संकटकालीन  स्थिति  से  गुज़र  रहा  है  इसलिये  यह  ax  भी  जरूरी  हो  जाता  हैं

 शर  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  श्री  विभूति  मिश्र  के  श्रमेंडमेंट  में  कहा  गया  है  शुगरकेन

 की  प्राइस  फ़िक्स  करने  का  काडर  फिलहाल  उस  तक  स्थगित  रक्खा  जाय  जब  तक  कि  सरकार

 गन्ने  के  काश्तकारों को  श्रावक  सुविधाएं उपलब्ध  नहीं  कर  देती  ।  जब  तक  उनको  aaa

 सुविधायें  नहीं  देती  है  तब  तक  यह  रिकवरी  के  wae  पर  गन्ने  की  कीमत  तथ

 न

 की  जाय

 ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  इस  संकटकालीन  स्थिति  में  वह  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  न

 जिसमें  हमारे  देश  के  किसानों  को--विशेषकर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  जहां  कि  भयानक

 weed  है--परेशानी उठानी  पड़े  ।  इस  सदन  में  ही  एक  माननीय  सदस्य  ने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  cary
 का

 चित्र
 उपस्थित

 किया  था  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि

 पूर्वी  उत्तर

 ये  तमाम  जिले  ऐसे  जहां  बहुत  ग़रीबी  है  कौर  उस  ग़रीबी  में  गन्ना  ही  एक  सहारा  है
 ।  इसलिए

 माननीय  मंत्री  जी  इस  प्रस्ताव  को  तब  तक  के  लिये  स्थगित  कर  जब  तक  कि  फिर  से  टैरिफ़  कमिशन

 को
 न

 बिठाया  जाये  धौर  सब  वर्गों  के  प्रतिनिधियों  से  विचार-विनिमय  करके  घौर  इस  बारे  में  पू  गे
 शरह  मे  जांस  करके  पन्ने  का  उत्पादन  मलय  निर्धारित  न  कर  दिया  जाये  ।
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 श्री  दीवानी  राव  शे  देशमुख  )  मैं  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव

 का  स्वागत करता  |

 उत्तर  प्रदेश  प्र  गुजरात  में  किसान  नकदी  की  फसलों  को  उगा  कर  भो  उतना  मनाया

 कमा  सकता  हैं  जितना  कि  गन्ना  उगा  कर  ।  किन्तु  महाराष्ट्र  में  कृषि  प्रणाली  ऐसी  है  कि  यदि  किसान

 बच्चे  की  खेती  छोड़  कर  किसी  प्राय  नकदी  की  फसल  की  बेती  करना  11.0  कर  तो  इससे  किसानों

 के  हितों  पर  बरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  गच  का  मलय  निर्धारित  करने  का  न्र रन  महा  राष्ट्र  के  लिए  बड़ा

 महत्वपूर्ण है  ।

 गन्  के  मलय  को  चीनी  के  प्रतिशत  के  साथ  ऐसे  ढंग  से  सम्बद्ध किया  गया  ह  जिसकी  व्याख्या

 सामान्य  ढंग  से  नहीं  की  जा  सकती  |

 सरकार  ने  जब  लागत  को  कम  न  किये  जाने  वाले  न्यूनतम  १.  ६२  रुपये  के  साथ  सम्बद्ध  करने

 की  योजना  प्रकाशित  तो  उत्पादन  तत्काल  VO  लाख  टन  से  कम  हो  कर  २६.६  लाख टन  हो

 गया  |  सरकार  को  इससे  सबक  लेना  चाहिये  |

 सरकार  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  किसानों  को  गन्ने  से  लाभप्रद  मिले ं।

 कम  से  कम  उसे  अरपना  घाटा  तो  पूरा  करने  को  मिल  जाये  ।  गन्ने  से  निकलने  वाली  चीनी  से  होने  वाले

 लाखों  को  बांटने  सम्बन्धी  सूत्र  ऐसे  सन्तोषजनक  ढंग  से  नहीं  बनाये  गये  है  कि  जिससे  किसानों को

 लाभ  हो  i

 att  यशपाल  सिंह  उपाध्यक्ष  मैं  उस  इलाके  से  भ्राता  जो  हिन्दुस्तान

 में  सब  से  ज्यादा  गन्ना  पदा  करता  है  ।  माननीय  खाद्य  मंत्री  कभी  तक  हमारी  दिक्कतों  को  समझ  नहीं

 ah हैं  ।  हमारी  सब  से  पहली  दिक्कत  यह  है  कि  जब  हम  दस-दस  बीस-बीस मील  के  फ़ासले

 पर  शरापना  गन्ना  लेकर  तो  बजाय  इसके  कि  हमको  इनाम  सोसाइटी  wiz

 ठेकेदार हमसे  दो  चार  मन  काट  लेते  हैं  ।  सब  से  पहले  तो  हमारी  यह  दिक्कत  हल  की

 जानी  चाहिए--किराया  मिल  मालिक  हमको  किराया  न  देना  पड़े  ।

 सरकार  की  प्रो  से  कहा  जाता  है  कि  रिकवरी  के  ऊपर  गन्ने  की  कीमत  ली  जायगी  ।  क्या

 मिल  मालिक  हमको  रिकवरी  के  सही  दाम  दे  सकता  है
 ?

 इसी  सदन  में  यह  बात  मान  ली  गई  थी

 कि  हिन्दुस्तान  का  पूंजीपति  सरकार  को  दिये  जाने  वाले  टैक्सों  में  २५०  करोड़  रुपये  वेड  करता  है  ।

 लो  भ्रामक  गवर्नमेंट  की  झ्रांखों  में  चल  झोंक  कर  इतनी  बड़ी  रकम  चुरा  लेता  है  गवर्नमेंट  को

 टैक्स  नहीं  देत  है  रोक  राज  तक  गवर्नमेंट  जिससे  किसी  भी  हालत  में  वह  टैक्स  वसूल  नहीं  कर  सकी  है

 कया  वह  प्रनपढ़ें  काश्तकार  से  यह  उम्मीद  करती  है  कि  वह  उस
 मिल-मालिक

 से  रिकवरी के  पूरे

 दाम  ले  लेगा  मिल-मालिक  उस  को  रिकवरी  के  पूरे  दाम  दे  देगा
 ?

 इस  लिए  सरकारी  लफ्ज  को  हटा  कर  गन्ने  की  कीमत  दो  रुपये  मन  कर
 दी

 जाये
 ।  प्राइस

 को  रीकवरी  के  साथ  लिंक  करने  का  मतलब  तो  यह  है  कि  हमको  मिल-मालिक  के  रहमो-करम  पर

 छोड़  दिया  गया  है  ate  हमें  मिल-मालिक  की  मर्जी  पर  ज़िन्दा रहना  होगा  ।
 इसलिए

 गन्ने  की  कीमत

 कम  से  कम  दो  रुपये  मन  होनी  चाहिए  ।

 जब  मैं  यू०  पी
 ०  एसेम्बली  में  तो  वहां  मैंने  कोशिश  की  थी  प्रौढ़  वहां

 से  १
 रुपये  १२  कराने

 मन  का  भाव  तय  करवा  कर  भेजा  था  ।  उसको  वहां  की  कांग्रेस  गवर्नमेंट  ने  भेजा  था  उस  पर

 wade  के  दस्तखत  थे  ।
 जब  यह  मामला  यहां  पर  सरकार  के  हजूर  में  श्राया,तो  हमारी  उस  मांग

 को

 ठुकरा दिया  गया  धौर  १  रुपये  १२  झाने  मन  के  बजाये  १  रुपये  ७.  जाने  मन  का
 दाम

 तय
 किया

 जया ।
 ललन  ण  थाणााणााथय्शााााााणाााााााा  एए  एएए  ए  a

 मूल  want  में
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 श्री  यश्पाल

 मैँ  एक  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  हम  लोगों  की  दिक्कत  को  समझा  जाए ।  जब  हम  लोग

 दिन-रात  मेहनत  कर  के  गन्ना  पेदा  करते  तो  हमको  उसका  पुरा  मूल्य  मिलना  चाहिए
 |

 साननीय  खाद्य  मंत्री  तो  वे  इस  मसले  को  दो  दिन  में  हल  कर  सकते  हैं  ।  पिछले  दिनों  जब  इस  सदन

 में  डिफेंस  पर  बहस  चल  रही  तो  मैंने  कहा  था  कि  खाद्य  मंत्री  ने  यह  साबित  कर  दिया  है  कि  उनके

 दिलो-दिमाग़  का  दूसरा  श्रादमी  हिन्दुस्तान  में  नहीं  है  कौर  अपनी  प्रतिभा  श्र  बेमिसाल  बहादुरी  से

 उन्होंने  खाद्य  के  उस  मसले  को  हल  कर  दिया  जिसके  बारे  में  यह  समझा  था  कि  वह  हल  नहीं

 हो  सकता हैं  ।  पिछने  हफ्ते  मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  at  श्री  एस०  Ho  पाटिल  के  हाथ  में  इस  देश

 का  डिफेंस  होता  at  वह  हमारे  डिफेंस  मिनिस्टर  तो  हमको  यह  बुरा  दिन  न  देखना  पड़ता
 ।

 जब  इतने  बड़े  बड़े  मसले  हल  किये  हैं  तो  गन्ने  का  यह  छोटा  सा  मसला  Ha  हल  नहीं  हो  सकता  है  ।

 किसान art  दुखी  है  ।  एक  तरफ  श्राप  कहते  हैं  कि  ary  किसान  के  बन्धु  बाप  किसान  के  हमदर्द

 किसान  के  खैर ख्वाह  हैं  दूसरी  तरफ  श्राप  किसान  को  उसके  va  का  उचित  भाव  नहीं  देते  हैं
 ।

 किसान  दिन  रात  खुन  पसीना  एक  करके  गन्ना  पैदा  करता  पैदावार  करता  है  उसको  तो  उसकी
 उपज

 का  उचित  मूल्य  नहीं  मिलता  है  मगर  दूसरी  दौर  जो  मिल  मालिक  हैं  वे  करोड़पति  होते  जाते
 भ्र रवों

 रुपया  वे  कमा  चुके  हैं  अमीर  होते  जा  रहे  हैं  ।  मिल  मालिक  को  जो  शुगर केन  से  फायदा  होता

 जो  लाभ  मिल  मालिक  शूगरकेन  पर  लेता  उसमें  किसान  का  एक  बड़ा  हिस्सा  होना  चाहिए  शौर

 ae  हिस्सा  उनको  मिलना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष हमारे  देश  में  ८०  फीसदी  किसान  है  कौर  बीस  फीसदी  मिल  मालिक

 श्र  उसके  रिश्तेदार  ।  इसलिए  प्राफिट  का  जो  रुपया  है  उसका
 ८०

 परसेंट  किसान  को

 मिलना  चाहिये  कौर  बीस  परसेंट  मिल  मालिक  के  घर  में  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  यहां  उलटा  हिसाब

 होता है  ।  में  भी  गन्ने  की  कामत  करने  वाला  एक  छोटा  सा  काश्तकार  हूं  ।  न
 मुझे  सरकार  की

 तरफ  से  बीज  मिलता  न  खाद  मिलती  न  पानी  का  इंतजाम  किया  जाता  है  |

 गन्ने  को  ढोने  में  मुझे  रात-रात  भर  as  में  चलना  पड़ता  अपने  बैलों  की  गाड़ी  को  जिस

 पर  गन्ना  लाद  कर  में  ले  जाता  वहां  पहुंच  कर
 ४८-४८

 घंटे  तक  खड़े  रखना  पड़ता
 तब  जा  कर  कहीं  नम्बर  जाता हैं  ।  मेरे  मेरे  मेरे  नौकर  तबाह  होते  कुछ

 होते  हैं  कुछ  तब  जब  उनको  CGS  घंटे  खड़े  रहना  पड़ता  है  ।  लेकिन  इस  तरफ

 किसी  का  ध्यान  ही  नहीं  जाता  है
 ।

 ऐसा  किसी  देश  में  नहीं  होता  है
 ।

 जिन  को
 गन्ना

 देना

 होता  है  वे  बर्फ  पर  ठिठुरते  रहते  हैं  र  बहुत  देर  तक  उनको  इंतजार  पड़ता  है  ।

 ऐसा
 न

 इस  तरफ  भी  झ्रापका  ध्यान  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  में  समझता  हुं  कि  खाद्य  मंत्री  चाहें  तो  एक  दम  इस  सब  का  इलाज

 कर  सकते  है  ।  लेकिन  हमारी  तरफ  उनकी  हमदर्दी  कम  है  ale  मिल  मालिकों  तरफ

 ज्यादा  ऐसा  मालूम  देता  है  ।  हम  गरीब  मिल  मालिक  करोड़पति  है  ।  हमारी  हालत  यह  है
 कि  हमारे  पास  पैसा  नहीं  होता  है  कि  हम  अपने  बैलों  को  दाना  दे  हमारे  पास  पैसा

 नहीं  होता  है
 कि

 अपने  लड़कों
 की

 फीस  कर  उनकी
 किताबों  का  खर्चा  जुटा  सकें

 उनको  हमें  वापिस  बुलाना  पड़ता  लेकिन  मिल  मालिकों  का  यह  हाल  है  कि  एक  मिल  के

 मुनाफे से  वे  चार-चार  मिलें  खड़ी  करते  जा  रहे  हैं  लेकिन  सरकार  का  उधर  कोई  ध्यान ही

 नहीं  जाता  है
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  ore  वाकई  में  arg  मजदूरों  के  प्रति  हमदर्दी  रखते

 किसानों  के  प्रति  हमदर्दी  रखते  हैं  तो  किसानों  की  इमदाद  बढ़नी  किसानों  की  हालत

 बहतर  करने  की  तरफ  आपको  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहिये  ।  जो  मिल  मालिक  वे  इतना  रुपया

 इन  मिलों  से  कमा  चुके  हें  कि  उनको  ज्यादा  मुनाफे  की  इस  जरूरत  ही  नहीं  है  ।
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 जो  yi  हे  वह  किसानों  को  जाना  चाहिये  शौर  नगर  किसानों  को  नहीं  दिया  जाता  तो

 हिन्दुस्तान  के  फायद ेके  लिए  उसका  इस्तमाल होना  हिन्दुस्तान की  रक्षा  के  लिए  उसका

 उपयोग  किया  जाना  चाहिये  ।  war  मिल  मालिकों  को  इस  रुपये  का  हिस्सेदार  नहीं  बने  रहने

 दिया  जाना  चाहिय े।

 इसके  afar  में  यड़  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  मिल  मालिकों  को  गन्ना  देते  हैं  लेकिन

 उन  मिलों  में  हम  किसनों  का  एक  लड़का  भो  नौकर  नहीं  रखा  जाता  है  ।  में  इकबाल पुर

 लक्सर  में  गन्ना  देता  प्रौढ़  वहां  की  हालत  यह  ह  कि  कोई  किसान  का  बेटा
 न

 तो  वहां

 |: ५: 1 |  है  और  न  हो  इंजीनियर  लगा  हे  शर  न  ही  भ्रोवरसियर  लगा  हुमा  ह  शर

 न  ही  एडमिनिस्ट्रेटर  के  तौर  पर  रखा  गया  हे  ।  जमीन  हमारी  इस्तेमाल  होतो  गन्ना

 हम  देते  है  लेकिन  इसका  मुनाफा  हम  को  न  मिल  कर  दूसरे  ही  उठा  ले  जाते  इसलिए  यह  जरूरी

 है  कि  गन्ने  की  कीमत  बढ़ाई  जाए  श्र  कम  से  कम  उसकी  कीमत  दो  रुपये  मन  कर

 दी  जाए  ।  रफी  wane  किदवई  जी  के  समय  में  जब  २८  रुपये  मन  चीनी  बिकती  थी  तब  लोगों

 को दो  रुप  मन  का  भाव  दिया  जाता  था  लेकिन  राज  जब  ३८  श्र  ४०  रुपय  मन  चीनी

 बिकती  है  तो  कोई  वजह  नज़र  नहीं  कराती  है  कि  क्यों  हम  को  दो  रुपये  का  भाव  न  दिया  जाए

 जहां  तक  की  सप्लाई का  सम्बन्ध  में  चाहता  हुं  कि  कानून  बनाया  जाए  कि  खेत  से  गन्ना

 लिया  जाए  से  इसकी  सप्लाई ली  जहां  मेरा  गन्ना  खड़ा  वहां  से  मिल  मालिक

 या  सरकार  उठाने  का  इंतज़ाम  वहां  से  गन्ना  लावें  ।  बेलों  की  हालत  यह  है  कि  वें

 मिल  नहों  रहें
 न

 परबतसर  गंडी  में  मिल
 र  है  श्र

 न
 पुष्कर  मंडी  में  मिल  रहे  है  ।  ट्रैक्टरों

 की  हालत  यह  है  कि  जिन्होंने  ट्रैक्टर  लिए  थे  वे  उनको  बेच  कर  दिवाला  निकाल  कर  चलें  गए

 हैं  ।

 अन्त  में  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हुं  कि  जहां  तक  गन्ने  की  सप्लाई  का  सम्बन्ध  हमारे

 खेतों  में  से  गन्ना  मिल  मालिकों  को  दिया  जाए  ak  हम  को  कम  से  कम  दो  रुपये  मन

 का  भाव  दिया  जाए  ।

 श्री  दे०  द०  पुरी  समय  थोड़ा  होने  के  कारण  में  इस  विषय  को  नहीं

 कि  Ta  का  मूल्य  क्या  होना  चाहियें  बल्कि  इसी  बात  पर  चर्चा  करूंगा  कि  कम  गन्ने  से

 उत्पन्न  चीनी  के  भ्राता  पर  उसका  मलय  चकाना  चाहिये  ।

 कृषि  की  अन्य  सभी  का  मूल्य  उसकी  किस्म  के
 झाधार

 पर
 दिया  जाता है

 ।  यह

 योजना
 बिल्कुल  ठीक  है  जिसमें  कृषकों  को  प्रोत्साहन  भी  दिया  जाना  है

 ।

 मूलचन्द  दुबे  पीठासीन

 इस  योजना  के  भ्रन्त्गंत  हर  कारखाने  में  से  चीनी  के  उत्पादन  का  हिसाब  लगाया
 जायगा

 कौर  किर  उसके  अनुसार  मूल्य  चुकाया  जायगा  फिर  कम  से  कम  मूल्य
 १.४०  रुपये  निर्धारित

 कर  दिया  गया  है  ।

 राज  अच्छी  किस्म  atte  बुरी  किस्म  दोनों  प्रकार  के  गन्ने  की  कीमत  समान  हूँ  यह  कदापि

 वांछनीय  नहीं  ।  कोमत  चाहे  कुछ  भी  निर्धारित हो  यदि  उसका
 आघार  चीनी  की  उत्पादन  मात्रा

 नहीं  तो  वह  मनमानी है  ।

 मूल  wast  में
 2402  (Ai)
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 श्री  दे०  द०

 भारत  में  गन्ना  उत्पादकों  को  मिलने  वाली  कीमत  का  प्रतिशत  मेक्सिको  अथवा

 कम्यूनिस्ट  गुट  के  बाहर  किसी
 भी

 देश  में  पिलने  वाली  कीमत  के  प्रतिशत  से  श्रमिक  हैं
 ।

 ale

 गन्ने  से  उत्पादित  चोरी  की  मात्रा  को  दृष्टि  में  रखा  जाय  तो  भारत  में  दी
 वाली

 गन्ने
 की

 कोमल  सब  से  भ्रमित  है  |

 में  सरकार  कौर  खाद्य  मंत्री  को  इसके  लिए  बधाई  देता हूं
 कि  उन्होंने  इस  वैज्ञानिक  पद्धति

 को  रायंज किया  ह

 श्री  विश्राम  प्रसाद
 :

 सभापति  १  नवम्बर  के
 गजट  को

 देख  कर

 मुझे  दो  प्रकार  के  श्राइचर्य  हुए  ।  पहले  तो  यह  कि  जहां  से  हमारे  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  कराते

 है  वहां  गन्ने  की  दाम  १  रु०  ८६  न०  पै०  से  लें  कर  २०  १३  त०  पृ०  तक  है  कौर  जहां से

 हमारे  कृषि  मंत्री  ard  प्रजाति  वहां  १०  ५०  न०
 पै०

 सेलेकर  १  रु०  ge  न०  पै०

 तक  है  ।  इसी  तरह  से  गुजरात  में  १  रु०  ७८  « हू  पृ०  से  १  रु०  EY  त०  Go  आंध्र  में

 १  रु०  ४७  त्‌०  Fo  से  १  रु०  €२  त०  Fo  मद्रास  में  १  रु०  ५०  पैस ेसे  १  रु०  प्र

 ल०  पृ०  प्र ०  पी०  में  १  Fo  Yo  न०  पृ०  से  १  Fo  ६४५  न०  छह  तक  और  पंजाब  में

 १  रु०  ५०  न०  पै०  तक  हैं  |  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  है  कि  बिहार
 के  किसान  ने  यू०  पी०

 के  किसान  ने  क्या  गलती  की  है  कि  उस  को  पैसे  कम  मिलते  2  कौर  महाराष्ट्र  के  किसान
 को

 पैसे  ज्यादा  मिलते  हें  ।

 इस  के  साथ  जो  दूसरा  areas  होता  है  वह  यह  कि  एक  मिल  से  दूसरी
 मिल  की  दूरी  fat

 तीन  मिल  की  है  ।  में  बस्ती  जिले  में  डिस्ट्रिक्ट  एग्रीकल्चर  आफिसर  रह  चुका  हूं
 ।

 वाल्टर गंजे

 art  बस्ती  में  fas  तीन  मील  का  अन्तर  है  ।  वहां  पर  दो  मिलों  में  गन्ने  का  भाव  १  रु०  ६२

 to  fo  वाल्टर गंज  में  रोक  बस्ती  में  १  रु०  ७५  न०  पै०  है  ।  वाल्टर गंज बस्ती  में

 १२  न०  पै०  का  फर्क है  ।  श्राप  इस  चीज  को  सोचें  कि  वाल्टर गंज  श्र  बस्ती  में  ऐसे  fears

 भी  होंगे  जो  कि  एक  एरिया  से  दूसरी  एरिया  में  इधर  उधर  गन्ना  ले  जाते  होंगे
 ।  इस

 के

 मानें  यह  होते  है  कि  चीनी  बनाने  मिल  के  एक्स्ट्रैकशन  में  कोई  फर्क  इस  में  किसान का
 कोई  दोष  नहीं  हो  सकता  ।  एक  जमीन पर  गन्ना  बोने  का  एक  किसान  को  १  रु०  ६२३  न०पे०

 मिले  श्र  दूसरे  किसान  को  १  रु०  9X  न०  पृ०  मिले  तो  मिल  की  मशीनरी  में  कोई  फर्क

 है  ।  ऐसा  करने  के  लिये  यह  मंत्रालय  मजबूर  कर  रहा  है  ।  इसी  तरह  से  शरीर  श्राप  देखें  तो  जितनी

 मी  फैक्ट्रिज  शुगर की  हिन्दुस्तान  में  है  उन  की  रिकवरी  की  परसेन्ट  में  भी  फर्क  है  ।  प्राप्त
 प्रदेश में  €  ८५  परसेन्ट  शुगर  निकलती  बिहार में  €  2.0  परसेन्ट  निकलती  महाराष्ट्र  में

 ११.७५  परसेन्ट शुगर  निकलती  है  ।  मद्रास में  २०  पंजाब में  १.  १४  परसेन्ट

 भ्र  युद्ध  पी०  में  ६८  परसेन्ट  निकलती है  |

 इस
 के  साथ-साथ  में  श्राप  को  दूसरे  देशों  की  मिलों  के  बारे  में  बतलाता  साउथ  श्रफक्नीका

 में  शुगर  का  एक्स्ट्रेक्शन  ११.३३  परसेन्ट  होता  क्वीन्सलैंड  में  १३.८१  पार्टियों

 में  १०.७१  परसेन्ट  होता  है  फिलिपीन में  ११.  ९५  परसेन्ट होता  है  ।

 नगर  मिलों  की  खराबी  की  वजह  से  किसान  मारा  जाय  तो  यह  अनुचित  होगा कि  इस
 तरह की  चीज  एक्स्ट्रैक्शन  के  ऊपर  लागू  की  जाय  ।  नगर  श्राप  इस  को  एक्स्ट्रैक्शन  पर  ही  लागू
 कर  देते  हैं  तो  श्राप  यह  बतला  दीजिये  कि  यह  कहां  तक  न्यायसंगत  है  ।  मगर में  अच्छी  त

 खेती  करता  हूँ  कौर  wes  किस्म  के  गन्ने  की  खेती  करता  हूं  ae  weet  वैराइटी  पैदा

 करता  हूं  तो  में  भी  १  स०  ६२  ना
 पै०  पाऊं  भ्र ौर  मेरे  ही  क्षेत्र  में  एक  किसान  जो  है  वह  देखो



 १८८४  ]  गन्ने  कां  dee  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  न

 बोता  हैं  भ्र  पुराने  ढंग से  बोता  है  तो  वह  भी  उतना  हीं  पायें  तो  इस  देश

 में  इम्प्रंबड  ग्  कल्चर  कंसें  हो  THA  कहां  तक  में  रानी  खेती  बढ़ां  सकता  हूं
 ?  सरकार

 के  पा  या  मिले  के  ote  कौन  सी  उत्  सं शीन री  हू  जो  कि  हर  लाट  श्र  हर  बैलगाड़ी  की  टैस्टिंग

 कर  सके  कि  इस  में  इतना  सरोज  का  परसेंटेज  है  कौर  इस  में  इतना  परसेंटेज  हैं
 ?  सीजन

 बाहर  जब  गन्ना  पेरा  जिसमें  कि  सरोज  परसेंटेज  कम  होता  है  तो  उस  नक्सली  को  कौन

 सरकार  या  मिज  वाले  ?  फिर  वेराइटी  के  ऊपर  भी  के  सरोज  के  परसेंटेज  में

 कमी  या  ज्यादती होती  रहती  हैं  ।  दो  वेराइटी होती  हैं  ।  सी०  जो  CVE  की  जो  वेराइटी हैं

 उस  में  बिहार  में  RRR  परसेन्ट  शुगर  निकलती  ऑ्रांध्र  प्रदेश  में  Fo. kk  परसेन्ट

 महाराष्ट्र  में  १२.४२  मैसुर  में  १२.  १४  मद्रास  ८.  red  परसेन्ट  शुगर

 निकलती  ।  इको  तरह  से  दूसरी  वेराइटी  सी०  तरो ०  ४४६
 में  ग्रोवर  में  ५७  परसेन्ट

 मैसुर  में  ८.  &y  परसेन्ट  कौर  मद्रास  में €  .२  परसेन्ट  निकलती  हैं  ।  इसे  तरह  से  प्रदेश  प्रदेश

 में  गन्ने  को  वेराइंटी  में  भी  कक  हैं  ।  जैसा  हमारे  मंत्रालय  ने  दिया  है  कि  जिस  को  ८  परसेन्ट

 रिकवरी  होगी  उस  कों  १  रु०  ६२  न०  प०  मिलेगा  ।  जब  रिकवरी  १  परसेन्ट  बढ़ेगी  या

 घटेगी  तो  उस  के  हिसाब  से  १,  न०  Fo  बढ़ेगा  या  घटेगा  |  लेकिन  जहां  पर  गन्ना  दूर  के  सेन्टर

 को  सप्लाई होगा  वहां  पर  १  रू०  ३८  Ao  पृ०  दाम  होगा  i  इसमें  कौत  सी  मशीनरी
 हर

 किसान  के

 हुर  लाट  को  टेस्टिंग  करेगी  कि  किस  के  शुगर  केन  से  कितना  परसेन्ट  शुगर  निकलती  हैं  ।

 मेरे  पास  शुगर  की  एनालिसिस  है  ।  उस  में  लिखा  gars  कि  एक  मन  चोरी

 बनाने में  १  रु०  ६२  नये  पैसे  के  हिसाब  से  किसान  को  गन्ने  का  दाम  १६.  २०  रु०  मिलता है  ।  को

 श्रापरेटिग्ज उस  में  से  ४६  न०  प०  ले  लेती  सरकार का  टैक्स  १०  ६९  रु०  गन्ने का  सेप  १.  €४

 होता  मेनफक्वरिंग  चेंज  ५.  ६३  रु०  कौर  प्राफिट ४.  इस  तरह  से  कुल  मिला  कर  ३७

 रु०  ८५  न०  पृ०  प्रतिमा  गन्ने  का  दाम  किया  गया  है  ।  नगर  इस  तरह  से  fears  लंगाया  जाय  तो

 किसान को  सिफ॑  ४३  परसेंट  मिलता  है  बाकी  ५७  परसेंट  मिल  मालिक  सरकार  ले  लेते  है  ।  जब

 कि  इंडोनेशिया में  ५५  उ  AURA  ६०  मैक्सिको में  ५०  परसेंट कौर  बाई  प्रो

 डक्टर का  फ़िलिपीन्स में  ५४५  से  ६०  परसेंट  कौर  मारीशस में  ६६  परसेंट  किसानों को  दिया

 जाता है  ।

 अगर
 एक  किसान  ने  एक.एकड़  TAT  बोया  प्रौढ़  उस  में

 ४००  मन  गन्ना  पैदा  तो  इस  प्रकार

 किसान को  ६४८  कोआपरेटिव  io-Vo Att ले  गवर्नमेंट You  ले  लेगी  मिल

 रुपये  ले  लेगी  |  तो  इंस  प्रकार  एक  एकड़  के  गन्ने  पर  सरकार  ५००  रुपये  ले  रही  यह  करीब  ३३

 सेंट  के  होता  है  ।  में  नहीं  समझेता  कि  किसी  दौर  इंडस्ट्री  के  कच्चे  माल  पर  सरकार  इतना  टैक्स

 हो  ।  are  किसान  की  उसकी  जुताई  गुड़ाई  इरादी  की  खर्चा  निकाल  दिया  जाये  तो  मेरी
 समझ

 में  नहीं  जाता  कि  किसान  के  पास  क्या  बचेगा  ।

 कहा  जाता  हैं  कि  मिल  वाले
 ४

 परसेंट  मुनाफा  लेते  कहने  को  तो  यह  मुनाफा
 ४

 परसेंट  है

 लेकिन  वास्तव  में  मिल  वालों  को  १८ .  ८  परसेंट  का  मुनाफा  पड़  जांता  है
 ।

 इसके  अ्रलावा
 भी

 मुनाफा

 होता  दस  परसेंट  चीनी  के  अलावा  चार  पांच  परसेंट  मो ला सेज़  निकलता  है  जिससे  पावर  एंलकोहल
 रेक्टीफाइड  कंट्री  स्प्रिट  कौर  दूसरे  पदाथे  बनते  हैं

 जो
 दवाओं  में

 काम
 में

 आते

 हैं  ।  तो  इससे  उनकों  फायदा  होता  है
 ।

 इसके  अलावा जी  खोई  होती  है  उसको  पेपर  बनाने  के  काम  में

 लिया  जता
 है

 उसका  tam

 भी  मिल  मालिक को  बंच  जाता  है  ।  लंगर  इस  सब  कों  जोड़ा  जाये  तों

 आप  देखेंगे  कि  मिल  वालों  को  बहुत  ज्यादा  मुनाफा  होता  है  ।



 BURG  गन्ने का  मूल्य  निर्धारित  करने
 के

 बारे

 में
 प्रस्ताव  मंगलवार  २७  Reqy

 विश्वास

 मेरा  सुझाव  है  कि  या  तो  सरकार  ओपन  ३३-३  परसेंट के  टैक्स  को  कम  करे  या  मिल  वालों  के

 मुनाफे  को  कम  करे  लेकिन  किसानों  को  गन्ने  का  दाम  दो  मन  दिया  जाये  जैसा  कि  अन्य जगह  दियां

 जाता  है  ।  महाराष्ट्र में  किसान  को  दो  रुपये  १३  नये  पैसे  मन  मिल  रहा  है  ।

 oc  मिल  की  खरावी  की  वजह  से  गन्ने  में  से  कम  रस  निकलता  है  कौर  चीनी  कम  बैठती  है

 तो  उसके  लिये  किसान  को  न  मारा  जाये  यह  मेरी  प्रार्थना  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  रिज्यलदन ६ ८६  का  समर्थन करता  हूं  ।

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह
 :

 सरकार
 की

 नई  पद्धति  वैज्ञानिक  है  किन्तु  इस  से  उत्तर  के

 किसानों  को  हानि  होगी  में  इसका  विरोध  करता  हूं  ।  वहां  के  किसानों के  सामने  कुछ  प्राकृतिक

 कौर  कुछ  मनुष्य  द्वारा  निर्मित  कठिनाइयां  हैं  जिन  के  कारण  नया  सुत्र  उन  पर  लागू  नहीं  होना  चाहिये  ।

 एक  तो  यहां  की  जलवायु  मच्छी  नहीं  दूसरे  कोयम्बट्र  गन्ना  यहां  प्रगति  प्रकार  नहीं  पनपता

 जहां  जल  की  भी  कमी  है  ।  राज्य  सरकार  गन्ने  के  विकास  की  कौर  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  देती  ।

 भले  ही  इन्स्पैक्टर  लगाये  जायेंगे  किन्तु  वे  तो  मिल  मालिकों  की  बात  का  ही  समर्थन  करेंगे ।

 किसानों  को  संदेह  है  कि  इस  से  उन्हें  लाभ  नहीं  होगा  ।  इस  संदेह  के  कई  कारण  हैं  ।  गन्ना  विशेषज्ञों के

 सम्मेलन से  एक  दो  दिन  पहले  ही  सरकार  का  यह  नीति  अपनाना  भी  संदेहात्मक  है  ।

 देश  में  चीनी  के  उत्पादन  की  लागत  कम  करने  का  उत्तरदायित्व  सरकार  अथवा

 मिल  मालिकों का  है

 उत्तर  के  राज्यों  की  विद्वेष  कठिनाइयों  को  दृष्टिगत  रखते  हुये  में  सरकार  से  निवेदन  करता

 हूं कि  गन्ना  का  मूल्य  १  रुपया  ६२  नये  पैसे  निर्धारित  करना  चाहिये  ।

 श्री  शिवर्मृति  स्वामी  )  :
 उपाध्यक्ष  में  इस  सदन  में  विशेष  रूप  से  तुंगभद्रा

 प्रजेंट  एरिया  का  यहां  प्रतिनिधित्व  कर  रहा  हूं  ।  में  वहां  के  हालात  थोड़े  शब्दों  में  श्राप  के  सामने

 रखना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  ने  बतलाया  कि  3,  ३  मील  ४,  ४  मील के  अन्त र

 पर
 गन्ने  क

 मूल्य  बदल  जाते  हैं  लेकिन  में  सदन  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  मेरे  वहां  तुंगभद्रा  नदी के  इस

 पार  उस  पार  जो  दो  चीनी  मिलें  हैं  उनमें  गन्ने  की  प्राइस  में  eae  हो  जाता  है  ।  तुंगभद्रा  नदी  के

 इस  पार  सालारजंग  शुगर  मिल्स  मुनी  डिस्ट्रिकट  रायचूर  है  कौर  नदी  के  उस  पार

 दी  इंडिया  शुगर  एंड  रिफाइनरीज़  डिस्ट्रिकट  बिलारी  है  ।  aa  रायचूर  वाली  मिल

 में  गन्ने  का  भाव  जहां  १.  ६३५  रुपये  प्रतिमन  है  वहां  हौस्पैट  वाली  मिल  में  भाव  १  .  ८  १४५  रुपय  प्रति

 मन  है  करीब
 २०

 या
 २२

 नये  पैसे  का  है
 ।

 प्री  दोनों  मिलों  में  कोई  फर्क  नहीं  है  ।  एक  ही

 भूमि  है  एक  ही  किस्म  का  गन्ना
 बोया  जाता  है  कौर  एक  ही  तरह  की  र्ल्ड  होती  है  कौर  पहले  यहां

 का  गन्ना उस  मिल  में  कौर  उधर  का  गन्ना  इधर  की  मिल  में  पाया  करता  था  ।  दोनों  मिलें  बाज

 बाजू हैं  ।
 दोनों

 मिल
 मालिक

 कौर  एजेंसी  भी  एक  ही  हैं  site  कोई  वजह  नहीं  मालूम  होती  है  कि  यह
 २०  या  २४५  नये  पैसे  का  क्यों  किया  जाय  कौर  इस  तरह  का  फर्क  करना  बिल्कुल  नाइंसाफी  है  ।

 तुंगभद्रा  एरिया  में
 १०-१२

 चीनी  मिलें  हैं  लेकिन  कोरे  टिव  में  सिफ॑  एक
 ही  मिल  है  ।  यह

 दोनों  मिलें  जिनका  कि  मेने  seat  जिक्र  किया  यह  दोनों  पूंजीपतियों  के  हाथ  में  हैं  अर्थात्‌  प्राइवेट  सै

 में  हैं  ।  यहां  की  एक  ही  कोआपरेटिव शुगर  फैक्टरी  कम्पली  है  जहां  कि  किसानों से  १  ,  ७७

 beet  अंग्रेजी में



 ६  १८८४  गन्ने  का  मलय  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  १४६७

 प्रति  मन  के  भाव  से  गन्ना  लिया  जाता  है  ।  किसानों ने  इस  क्षेत्र में  ate  कोग्रापरेटिव्स  की  मांग

 श्राप के  सामने  रक्खी  है  ।  यह  शायद  मौका  नहीं  है  कि  में  उस  की  बाबत  यहां  पर  कहूं  लेकिन  इतना

 में  कहना  चाता  हूं  कि  यहां  पर  लोकलाइजेशन स्कीम  के  तहत  किसानों  के  साथ  जबरदस्ती की  जाती  है

 कि  उन्हें  वहां  पर  गन्ना  बोना  जरूरी  है  ।  इस  लोकलाइजेशन  स्कीम  के  मातहत  चंद  जमीनों  को  fess

 कर  दिया  गया  है  कि  यह  केन  ग्रोइंग  एरिया  है  कौर  बाकी  दूसरे  हिस्से  हैं  ।  मेरा  कहना  है  कि  गराज  के

 इमरजेंसी  के  हालात  में  किसानों  को  गन्ना  बोने  के  लिये  जो  मजबूर  किया  जाता  है  ate  जो  गन्ना  नहों  बोते

 हैं  उनको  जुर्माना किया  जाता  यह  चीज  फिलहाल  बंद  कर  दी  लोकलाइजेशन  स्कोर  को  कमर

 जेंसी  के  हालात  में  सस्पेंड  किया  जाय  ।  जो  किसान  गन्ना  नहीं  बोते  हैं  ate  पेडो  लगे  रह  उगाते  हैं  उनको

 जुर्माना किया  जाता  है  बहुत  परेशान  किया  जाता  यह  चीज  बंद  होनी  चाहिये  ।  या  तो  इस

 लोकलाइजेशन  स्कीम  को  सस्पेंड  कीजिये  वरना  उस  एरिया  में  ज्यादा  से  ज्यादा  मिलों के  लगाने

 के  लिये  लाइसेंस  दीजिये  ।  इस  के  मे  रा  यह  भी  कहना  है  कि  पैडी  ग्रोइंग  भी  तो  ग्रो  मोर  फूड

 एक  कैम्पेन  उसको  प्रोत्साहन  दिया  जाय  ताकि  देश  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  बढ़  सके  ।

 में  मंत्री  महोदय  से  ग्रस्त  में  निवेदन  करूंगा  कि  इतने  नजदीक  चार-चार  फलाँग के

 फासले  पर  लगी  मिलों  में  गन्ने  की  प्राइस  में  नहीं  होना  चाहिये  कौर  नदी  के  इस  किनारे शर  दूसरे

 किनारे पर  लगी  मिलों  में  जो  २०  या  RY  नये  पैसे  का  फर्क  है  वह  जरूर  प्राइप  पालिसी  में  कुछ  नुक्स

 होनें  के  कारण  है  ।  प्राइस  के  बाबत  कोआपरेटिव  मिल  वालों  से  भी  शिकायत  आ्ाती है । परसों है  ।  परसों

 नन्द मेंने  एक  खत  मंत्री  महोदय  की  सेवा  में  भेजा  कि  उनको  यह  तक  मालम  नहीं  है  कि  प्रोसेसर  कितनी

 फिक्स  हो  गयीं  ।  वहां  के  कोआपरेटिव  क ेप्रेसीडेंट  ने  खत  लिखा  है  कि  उनको  प्राइवेट  का  कोई  इल्म

 नहीं  हालांकि एक  महीना  प्राइवेट  फिक्स  किये  हो  गया  है  ।  wa  इस  की  जानकारी  कराने  में  इतनी  देर

 नहीं  होनी  चाहिये  हर  एक  किसान  को  समझना  चाहिये  कि  उसके  गन्ने  की  क्या  कीमत  तय  की  गई

 MHA  उसे  क्या  दाम  देगा  कितनी  उन  की  है  ताकि  दूसरे  साल  वे  पैदावार

 बढ़ा  सकें  ।  कीमत  कितनी  मिलती  है  यह  भी  उनको  बता  देना  चाहियें  कौर  ऐसा  होने  से  वह  ज्यादा

 उत्साह  से  गन्ना  पदा  करेंगे  ।  बस  चूंकि  मेरा  समय  खत्म  होगया  है  इसलिये  प्रौढ़  als  न  कह  कर
 म

 अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  |

 श्री  gto  ता०  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  कुछ  वर्ष  एहले  जब  श्री  जैन  मंत्री  थे

 हाउस  में  एक  प्रस्ताव  था  कि  गन्ने  का  दाम  २  रुपये  प्रति  मन  कर  दिया  जाय  में  उन  लोगों

 में  से  एक  था  जिन्होंने  कि  इस  बढ़ोतरी  की  मांग  का  विरोध  किया  था ।  मैं  चाहता  था  कि  गन्ने

 के  दाम  न  बढ़  ये  जायें  ।  लेकिन  राज  जब  किसी  भी  तरीके  से  किसानों  के  पास  गन्ने  के  दाम  के  रूप  में

 कम  पैसा  मिलता  है  तो  aa  अ्रफसोस  होता  है  कौर  में  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  हालत  में  किसानों को  गन्ने

 के
 बदले

 जितना  पैसा  पहले  मिलता  था  उस  से  कम  नहीं  मिलना  चाहिये  ।  कारण यह  है  कि  हर  एक

 चीज  के  दाम  बढ़ते  जा  रहे  किसानों  की  जीवनोपयोगी
 चीजों  के  दाम  बढ़  गये  हैं  एसी  हालत

 में  यदि  ग्राम  किसानों के  गन्ने  के  दाम  घटाये  जायें  तो  उनको  कितनी  दिक्कत  उठानी  पड़ेगी  इसको

 शायद  पाटिल  साहब  महसूस  नहीं  कर  रहे  हैं
 ।

 में  इस  सिद्धान्त  का  विरोध  नहीं  करता  ate  जैसा  कि  पुरी  महाशय  ने  कहा  है
 यह

 बहुत  उम्दा

 सिद्धान्त  है  कि  गन्ने  का  दाम  रिकवरी  के  साथ  लिंक  अरब  जहां  तक  सिद्धान्त  का  सवाल  है  सिद्धान्त

 तो  अच्छे  करते  हैं  ।  जैसे कि  यह  सिद्धान्त  बरच्छा  है  कि  हर  एक  मनुष्य  को  काफी  खाना

 दवादारू की  व्यवस्था  मिले  लेकिन  श्रम ली  रूप  में  हम  देखते  हैं  कि  वह  सिद्धान्त  चलता  नहीं  है  ।  एक

 दमी  भ्र पनी  बीमारी  में  लाखों  रुपये  खड़े  करता  है  जबकि  एक  गरीब  wrest  अ्रपनी  बीमारी  में  दो

 पैसे  भी  नहीं
 खर्च  कर  सकता  सब  को  ठीक  से  कपड़ा  कौर  दवादारू  मिलनी  चाहिये  सिद्धान्त

 रूप में  यह  बहुत  मच्छी  बात  है
 लेकिन

 यह  सिद्धान्त  चलता  कहां  है
 ?

 एक  जबरदस्त  भ्रादमी  कौर
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 श्री  ato  ato  तिवारी

 एक  गरीब  meet  दोनों  के  सामने  एक  सिद्धान्त  रख  दीजिये
 तो

 वह  चलता  नहीं  है
 ।

 इसलिये  झ्रापकों

 यह  अनुभव  करना  होगा  कि  जो  हम  कायदे  कानून  बनाने  जा  रहे  हैं  वे  भले  ही  कितने  अच्छे  हों  लेकिन

 उन  का  दरअसल क्या  लोगों  पर  पड़ता है  ।  यह  ठीक है  कि  राज  हमारे  गरीब  किसान

 सरमायेदारों  से  न  तो  बुद्धि  न  छल  में  कौर
 न

 प्रपंच  में  पार  पा  सकते  हैं
 ।

 उन  के  यहां  इन
 ग़रीबों

 लोगों  को  हुड विक  करने  के  बहुत  से  तरीके  हैं
 ।

 में  यह  भी  मानता  हूं  जेसा  कि  श्री  पुरी
 ने

 कहा  कि  सिद्धान्त

 रूप में  एक  एरिया  की  रिकवरी के  ऊपर  दाम  लगाये  जाते  अब  यदि  तीन  चार  या  पांच  मील  की

 रिकवरी के  ऊपर  दाम  लगते हैं  तो  वह  किसान  जो  अपने  खेत  में  खाद  डाल  कर  ज्यादा  अच्छा  गन्ना

 पैदा  करता  है  कौर  उसका  परसेंटेज  ज्यादा  होता है  कौर वह  किसान  जोकि  नेगलेक्ट  करता  हैं

 और  फलस्वरूप  कम  परसेंटेज  की  रिकवरी  करता  दोनों  को  बराबर  wa  के  दाम  मिलेंगे  तो  यह
 उस

 एरिया  में  इंसेंटिव  होगा  खराब  गन्ने  को  उपजाने  के  लिये  कौर  यह  गन्ना  उपजाने  के  लिये  पूर्ण  रूप

 से  नहीं  होगा  ।  इस  प्रकार  जब  यह  बात  सिद्धान्त  रूप  में  जाती  है  तो  इस  को  ऐक्सटेंड करना  चाहिये  |

 श्राप  एरिया  को  लेते  हैं  यह  उचित  नहीं  होगा  ।  हर  किसान  को  लेते तो  में  समझता हूं  कि  यह  श्राप

 न्याय  करने  जा  श्राप  से  न्याय  नहीं  हो  रहा  है  बल्कि  उन  किसानों  के  प्रति  जोकि  अच्छी

 रिकवरी  दे  सकते  हैं  अन्याय  हो  रहा  है  ।  कोई  भी  नया  फार्मूला  बने  तो  उस  के  लिये  कोई  टाइम
 निर्धारित

 किया  जाना  चाहिये  कि  इतने  टाइम  के  बाद  उस  फार्मूले  पर  आधारित  कानून  लागू  होगा
 ।  इस  साल

 जिस  सरकार की  प्राइस  की  रिकवरी  के  साथ  लिंक  करने  की  घोषणा  की  उस

 वक्‍त  किसानों  का  गन्ना या  तो  बोया जा  चुका  या  बोया  जा  रहा  था  ।  परिणाम  यह  eat  कि  वे

 चेत न  सरकार को  कम  से  कम  दो  बरस  का  टाइम  देना  ताकि  किसान  सचेत  हो जायें

 कौर  भ्रच्छे  बीज  श्र  खाद  आदि  का  उपयोग  करके  weet  उपज  प्राप्त  जिस  से  ज्यादा

 रिकवरी हो  ।  सरकार ने  बीच  में  ही  व्यवस्था  को  बदल  दिया  जिस से  किसान  सजग  नहीं  हों

 सके  उन  का  गला कट  गया  ।

 जैसा  कि  श्री  विभूति  मिश्र  के  teste  में  कहा  गया  प्रभी  इस  व्यवस्था  को  स्थगित  किया

 जाये  |  गवर्नमेंट  कम  से  कम  दो  बरस  का  नोटिस  किसानों  को  ताकि  वे  इन  बातों  को  तरह से

 समझ  सकें  ।  इस  समय  तो  स्थिति  यह  है  कि  देहातों  में  किसान  यह  समझते  नहीं  हैं  कि  रिकवरी कया

 होती  है  र  कैसे  उस  को  प्राइस  से  लिक  किया  जायेगा  ।  जब  किसान  अच्छी  तरह  समझ  जायें  कि

 गन्ना  बोने  से  हम  को  फायदा  हो  सकता  है  या  नहीं  हो  सकता  तो  इस  फार्मूले  को  लागू  किया  जा

 सकता है  ।

 माननीय  पाटिल  बड़े  मथाडिकल  आदमी हैं  कौर बड़े  सिद्धान्तवादी  लेकिन

 केवल  गन्ने  के
 किसानों

 के  साथ  यह  मैथड  लागू  किया  जाये  ae  दूसरे  लोगों  के  साथ  यह  ठीक

 नहीं  है  ह में यह भर 1 सानता भी  मानता  हूं  कि  एक  फसल  के  दाम  जगह-जगह पर  प्रलय-ग्रह  होते  हैं  ।  गन्ने का

 भारउवत्तरप्रदेश में  एक  तो  बिहार  में  दूसरा  है  ।  लेकिन  एक  मिनिमम  एक  कम  से  कम  भाव
 निशि

 त  कर  दिया  जाये  इक  किसी  भी  रूप  में  १  रुपया  ६२  नये  पैसे  से  कम  किसानों  को  नहीं
 मिलेगा  ।

 सरकच ने  १  रुपया  ५०  नये  पैसे  मिनिमम  कर  लेकिन उस  को  यह  तय  कर  देना
 चाहिये  कि

 १  रुपये  ६२
 नये  पैसे  से  कम  नहीं  उस  से  ऊपर  चाह  मिल  जाये

 ।  कम  से  कम  इतना  तो

 ह्वदय  करना  ताकि  किसान  संतुष्ट  रहें  माननीय  मंत्री  जी  का  मैथ  भी  ठीक  तरह  से
 wat
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 स०  मो ०  बनर्जी
 जब  गन्ना  नियंत्रण  विधेयक पर  चर्चा

 हो  रही थी  तो  सब  का  उस  ने  विरोध  किया  था  ।  किस्म  के  उपयुक्त  नियंत्रण पर  कोई  भी

 आपत्ति  नहीं  कर  सकता ।  किन्तु  इस  समय  ऐसा  कोई  संगठन  नहीं  है  जो  खेतों  में  गन्ने की  किस्म  की

 जांच  करे  ।  जब  तक  इस  प्रकार  का  संगठन  नहीं  होगा  तब  तक  प्रस्तावित  फार्मूला  काम  नहीं  करेगा ।

 सरकार को  इस  बात  के  लिये  कदम  उठाने  चाहिये  थे  कि  मिल  मालिकों  द्वारा  आस्थगित  भुगतान

 की  बकाया  राशि  किसानों  को  दे  दी  जाती

 सभा  को  यह  बताया  जाना  चाहिये  कि  क्या  मूल्य  को  गन्ने  की  किस्म  से  सम्बद्ध  करने  का  फार्मूला

 स्वीकार  करने  के  पूर्व  गन्ना  उत्पादकों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  विभिन्न  संगठनों  से  cut

 किया गया  था  ।  यह  पद्धति  उत्पादकों  के  हित  में  नहीं  है  कौर इस  से  उत्पादन  में  बाधा  पहुंचेगी

 माननीय  मंत्री  से  निवेदन हैं  कि  वें  हमारी  प्रार्थना  को  स्वीकार कर  लें  भ्र न्य था  किसानों में  क्षोभ

 पैदा  होगा  ।

 श्री  उठ  fag
 :  उपाध्यक्ष जहां  तक  गन्ने के  दाम  देने  का  सम्बन्ध में

 समझता  हूं  निकट  के  एक  ही  जगह  पर
 दो

 तरह  की  दरें  नहीं  हो  सकती  हैं
 ।  रिकवरी  पर  दाम  देने का

 यदि  उद्देश्य  है  तो  जो  किसान  ज्यादा  सिंचाई  करता  ज्यादा  करनी  करता  उसकी  ज्यादा  रिकवरी

 होती  है  बनिस्बत उसके  जो  बैल  से  खेती  करता  जहां  पर  पूरी  सिंचाई की  व्यवस्था  नहीं है  और

 जो  पूरी  बौनी  नहीं  करता  है
 ।

 साथ  ही  साथ  जहां  तक  ऊख  का  सम्बन्ध  उसकी  बहुत  सी  वैराइटी

 होती  हैं  पौर  उसके  हिसाब  से  ही  उसकी  रिकवरी  होती  है
 ।

 कोई  ऐसी  वेराइटीज  होती  हैं  जिन  का

 बेंट तो  ज्यादा  होता  है  लेकिन  रिकवरी  कम  होती  है  कौर  दूसरी  ऐसा  भी  होता  है  कि  वेट  तो  कम

 होता  है  लेकिन  रिकवरी  ज्यादा  होती है  ।  यह  बात  समझ  में  नहीं  जाति  हे
 कि

 क्या  खाद्य  मंत्री  जी  ने

 पूरी  जानकारी  प्राप्त  करके  इस  सिद्धान्त  का
 निश्चय

 किया  है  या  यों  ही  अंधरे  में  रह  कर  इसके  बारे

 में  निश्चय  कर  लिया  गया  है  ।

 अभी  एक  मित्र  ने  कहा  यहां  पर  1४..*  नगरी  चौपट  टके  सेर  भाजी  टके  सेर  खाजाਂ

 वाली बात  है  ।  एक  दूसरे  मित्र ने  उसको  दूसरे  तौर  पर  इंटरनेट किया  है  ।  इसको  इस  तरह से

 इंटरनेट करना  चाहिये  कि  ऊख  कई  किस्मों की  होती
 उसकी  अलग-अलग किस्में  होती  हैं

 और  किस्मों  के आधार  पर  रिकवरी  भी  अलग-अलग  होती  है
 ।

 किस  सिद्धान्त  पर  यह  सब  कुछ  तय

 कर  दिया  गया  समझ  में  नहीं  बनाता  है  ।  मेरा  नहीं  खयाल  कि  न्यायपूर्वेक  किसी  सिद्धान्त  को

 कहीं  बरता  जा  रहा  है  ।

 ऊख  की  खेती  किसान  इसलिये  करता  है  कि  यह  मनी  क्राप है  ।  मगर  यह  मनी  क्राप  न  होती

 तो  किसान  इसकी  तरफ  मुखातिब  न  होता  ।  उस  हालत  में  दूसरी  फसलों  में  उसको  जितना  पैसा

 मिलता  उस  से  भ्रमित  ही  पैसा  इसमें  मिल  जाता
 ।

 जहां  तक  रिकवरी  के  आधार  पर  गन्ने  की  कीमत

 तय  करने  की  बात  यह  सवाल भी  पैदा  होता है  कि
 कौन  से  समय  को  श्राघार  मान

 कर  चला

 जायेगा ।  शुरू-शुरू में  जो  गन्ना  पेरा  जाता  उस  में  से  जो
 रस  निकलता  उस  में  से  जो  रिकवरी

 होती  है  वह  कम  होती  है  भ्र ौर  पन्त  में  जो  पेरा  जाता  उस  में  भी  रिकवरी  कम  होती  है
 ।  ग  i

 ज्यादा  होती  इस  बात  का  भी  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  कि  किस  समय
 की

 रिकवरी
 को

 सरकार  ध्यान  में  रखेगी  और  गन्ने  के  दाम  तय  करेगी  |

 झाज  कहा  जाता  हैं  कि  सरकार  किसान  के  लिये  सब  कुछ  कर  रही  उसको  सहूलियतें  नाना

 की  दे  रही  है
 |  ले  किन  में  समझता  हूं  कि  स्वाधीनता

 प्राप्ति  के  बाद  से  ATH  तक

 के

 fas
 में



 ive  TH  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  २७  १६६२

 श्री  व०  प्र०

 कैपिटा  इंकम  में  कोई  भी  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  जहां  किसान को  हर  तरह  की  सहूलियतें दी  जानी  चाहियें

 वहां  उसके  रास्ते  में  तरह  तरह  की  कठिनाइयां  पैदा  करने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  कभी  भी  ऐसा  देखा

 जाता है  कि  मिलें  किसान  को  पूरा  पूरा  चुकता  एक  साथ  नहीं  करती  हैं  कौर  बहुत  पीछे  का

 पास  रख  लेती  हैं  ।  अरब जो  निश्चय  किया  गया  है  कि  रिकवरी  के  आधार पर  उसको  गन्ने का  मूल्य

 दिया  उसके  श्राघार पर जो पर  जो  इस  रिकवरी  उस  में  श्र  भी  श्रंथेरगर्दी की  जायेगी
 ।

 किसान
 को  पैसे  की  जरूरत  होती  है  ।  किसान  अपनी  फसल  को  तुरन्त  बेच  कर  तुरन्त पैसा  चाहता

 यों  ही  मिल  वाले  उसको  पैसा  देने  में  देरी करते  लेकिन श्रब  तो  कौर  भी  देरी  से
 पैसा  देने

 की

 गुंजाइश  हो  जोकि  किसान के  हित  के  प्रतिकूल  होगा  ।  समझ में  नहीं  जाता
 है  कि

 इसके

 पीछे  कौन  सी  तथ्य  की  बात  देखी  गई  किसान  का  कौन  सा  हित  सोचा  गया  है
 ।

 में  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  सिद्धान्त  को  मान  ले  कि  जितने  रुपये

 मन  चीनी
 उतने  खाने  मन  ही  गन्ने  के  दाम  होंगे  ।  यदि  श्राप  वास्तव  में  किसान  का  हित  चाहते

 हैं  ait  चाहते  हैं  कि  किसान  उत्साह से  कार्य  करे  तो  आपको इस  सिद्धान्त  को  मान  लेना  चाहिये

 हमारे  एक  मित्र  ने  प्रभी  बताया  है  कि  नदी  के  इस  पार  कौर  नदी  के  उस  पार  के  गन्ने  के  दाम
 में

 भी  we  रखा  गया है  इसके  पीछे  कोई  सिद्धान्त  की  बात  मालूम  नहीं  पड़ती  है
 ।

 यह
 भी

 नहीं  है
 कि  जो  किसान  ज्यादा  मेहनत  बढ़िया  तरीके  से  खेती  ज्यादा  पटावन  ज्यादा

 कोरनी
 उसकी  रिकवरी भी  ज्यादा  होगी  ।  अपनी  इस  सारी  मेहनत  का

 भी
 पैसा  उसको

 नहीं मिल  सकेगा  ।  में  नहीं  समझता कि  जो फार्मूला तय  किया  गया  उसके  पीछे  कोई  सिद्धांत
 की  बात हैं  ।  में  खाद्य  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  वह  निश्चय  करें कि  चीनी  की  कीमत  के  आधार

 पर  ऊख  की  दर  निश्चित हो  ।  ऊख  की  वेराइटीज  पर  यह  होना  चाहिये |

 मिल  मालिकों  का  श्राप  जितना  खयाल  रखते  उतना  ही  खयाल  श्राप  को  किसानों
 का

 भी  रखना  जब  उन  की  चीनी  बिक  नहीं  सकती  तब  श्राप  जिस  में  उन  का  हित  होता

 जैसा  ही  करते  हैं
 ।

 फारेन  कंट्री  में  जो  उन  का  माल  जाता  उस  पर  गवर्नमेंट  उन  को  वेटेज  देती

 है  ।  उन  को  घाटा  होता  तो  उस  की  पूर्ति  करती  हर  सम्भव  तरीके  से  उन  को  प्रोत्साहन

 देने  का  प्रयत्न  किया  जाता  है  ।  लेकिन  किसानों  के  लिये  कोई  प्रोत्साहन  की  बात  नहीं  की  जाती

 art  चीनी  की  जो  दर  वह  कल  बढ़  जाती  है  तो  किसान  को  जो  पैसा  पहले  मिला  करता

 उसी  पर  उस  को  सतोष  मान  कर  बैठ  जाना  पड़ता  उस  के  सामने  इस  के  सिवाय कोई  दूसरा

 विकल्प  नहीं  है  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहियें  ।  उस  को  भी  बढ़े  हुए  दाम  का  लाभ  मिलना  चाहिये  |

 हमारे  मित्र  ने  बताया  है  कि  ऊख  वाले  श्र  घकतम  टैक्स  हिन्दुस्तान  में  देते  वे  इतना  टैक्स

 देते  जितना  दूसरे  नहीं  देते  दूसरे  मुल्कों  वाले  नहीं  देते  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  किसानों  की  जो

 यह  एक  मुख्य  मनी  क्राप  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में  जो  मुख्य  तौर  से  ऊख  की  खेती  होती  इस
 में  जितनी  भी  सहूलियतें  हो  उन  को  देने  की  व्यवस्था  की  जाय  ।  श्राप  किसानों  को  कहते  हैं  थ

 मोरਂ  ।  हम  कहते  हैं  कि  ग्रो  मोर  एंड  पे  पोरਂ  ae  को  चाहिये  कि  श्राप  उन  को  ates  से  भ्रधघिक

 हें  ।

 इन  weal  के  साथ  मैं  इस  प्रस्ताव  का  तथा  जो  संशोधन  पेश  किया गया  उस  का  समर्थन

 करता हूं  ।



 $  १८८४  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  2KI9z

 fares  तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०
 :  :

 में  माननीय  सदस्यों  की  इस  चिन्ता  को

 अनुभव  करता  हूं  कि  देश  में  जो  लाखों  किसान  हैं  उन्हें  यथा  संभव  मुसीबतों  से  बचाया  जाये
 ।

 मेरे  भाषण
 के  तरन्त  में  हर  सदस्य  पर  यह  अनुभव  करेगा  कि  हम  जो  कर  रहे  हैं  उस  से  कसा  को  सहायता

 मिलेगी  ।  कई  सदस्य  नहीं  जानते  कि  जिस  सूत्र  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  वह  क्या  है  ।  श्री  प्रकाश वीर

 शास्त्री  को  भी  यही  कठिनाई  है  ।  उन्हों  ने  कई  बातों  का  जो  को  गई  हें  कौर  प्रकाशित  की  जा  चुकी

 हैं  विचार  नहों  किया  अन्यथा  वे  aaa  निष्कर्ष  पर  न  पहुंचते  जो  उन्हों  ने  बताया  है  ।

 fara  में  कहीं  भी  गठन  का  मूल्य  गन्ने  के  राडार  पर  नहीं  दिया  जाता  बल्कि  गन्ने  से  पैदा  होने

 बाली  चीनो  पर  मूल्य  दिया  जाता  है  ।  यदि  श्राप  खोई  से  रस  निकाल  लें  तो  उस  का  मूल्य  ३-२-०

 रुपये  तो  कया  oo  भी  नहीं  है  ।  उस  का  ६०,  ७०  प्रतिशत  रस  ही  मूल्यवान होता  है  ।  मैं  वैसा

 निक  तौर  पर  बताऊंगा  कि  गन्ने  में  रस  कितना  होता  है  ।

 इस  में  कोई  पवित्रता  की  बात  नहीं  कि  यह  काम  इसी  वर्ष  अथवा  हज  करना  चाहिये  ।

 यदि  ऐसा  करना  पड़े  तो  शआ्रापातकाल  के  कारण  कोई  बाधा  उपस्थित  नहीं  होगी  ।  मैं  ने  आपात का

 उल्लेख  किया  ताकि  किसान  को  हानि  न  हो  ।  में  बिहार  ग्रोवर  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  के  लोगों को

 भी  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  भ्राखिर  में  इस  सुत्र  के  भ्रनूुसार  उन्हें  भ्रमित  मिलेगा  कौर  उन्हें

 प्रोत्साहन भी  जायगा

 इस  देना  में  aaa  कहीं  भी  कृषि  का  मूल्य  गुण  प्रकार  के  दिया  जाता  है  |

 घान  कहवा  जवार  A.  fe  के  बारे  में  कहा  जा  सकता  हे  कि  गुण प्रकार  की  बजाय

 बजन  के  अनुसार  पैसे  चाय  जाते  हें  ।  कहीं  भी  ऐच  नहीं  होता  ।  जहां  तक  गन्ने  का  प्रश्न  है  यह

 पैदा  नहीं  होता  क्योंकि  यह  विनिमय  गन्ना  उत्पादक  शहरों  मिलों  के  बीच  होता  है  ।  चूंकि  सरकार  ने

 पिछले  दस  वर्ष  से  इसे  में  रुचि  दे  पी  प्रारम्भ  कर  दी  है  यह  उद्योग  बहुत  महत्वपूर्ण हो  गया  है  जिस  से

 हम  Ro  करोड़  रुपये  कमाते  हैं  प्रो  हम  उत्पादन  शुल्क  के  रूप  में  भी  ५०  करोड़  रुपये  कमाते हैं  ।

 इसे  में  सेइ में  २०  करोड़  रुपया  व्यय  करना  पड़ता  है  क्योंकि  लगभग  ४५  लाख  टन  चीनी  के

 के  लिये  मूल्य  को  सहायता  देनी  होती  है  ।  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  गन्ना  उत्पादकों  को  कुछ

 प्रोत्साहन  दिया  जाये  जिसे  से  वे  अधिकाधिक  अच्छा  गन्ना पदा  करें  ।

 मैं  इस  प्रोत्साहन  को  बढ़ा  रहा  हूं  ।  a  तक  प्रोत्साहन  कुछ  नहीं  था  गन्ने  का  भार

 जाता  था  ।  जब  हम  ने  रु०  १-४,  रु०  र ुरु०  १-१०-०  रुपये  की  दर  रखी  तो  ये

 लच्छो  या  खराब  चीनी  के  लिये  नहीं  थी  बल्कि  प्रोत्साहन  के  लिये  था  ।  यह  प्यार  नगरी  थी  क्योंकि

 हमें  पता  नहीं  था  कि  हम  किस  बात  के  पैसे  दे  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  किसान  को  दो  रुपये  प्रति  भास

 मिलें  श्र  वह  मेरी  पद्धति  से  सम्भव  है  न  कि  माननीय  सदस्यों  की  पद्धति  है
 ।

 जब  तक  मैं  गन्ने  का

 मूल्य  बढ़ा  कर  उसे  के  साथ
 ८  प्रतिशत  ,  प्रतिश्त  या  १३  प्रतिशत  चीनी  उत्पादन  या  इस  से  भी

 कहीं  श्रमिक  उत्पादन  का  प्रतिबन्ध  न  रखूं  तो  गन्ना  उत्पादकों  को  ऐसा
 कोई  प्रोत्साहन नहीं  मिल

 सकता  जो  मैं  गन्ना  उत्पादकों  को  दे  सकता  हूं  क्योंकि  मैं  तो  चाहता  हूं
 कि

 गन्ना  उत्पादकों
 को

 ठीक  प्रोत्साहन  मिले  जिस  से  गन्न  के  वंश  में  चीनी  की  भी  वृद्धि  हो  कौर  प्रति  एकड़
 उत्पादन

 भी  बढ़े
 ।

 इसीलिये  मैं  इस  समस्या  को  वैज्ञानिक  ढंग  से  हल  कर  रहा  हूं
 |

 वास्तव  में  यह  बहुत  भ्रमणी  बात  है
 कि

 के  उत्पादन  की  दृष्टि  से
 जो

 इस  देश  में  कमी  थी

 वह  भ्र ति रिक्त  उत्पादन  में  बदल  गई  है  कौर  मैं  सभा  को  विदवास.दिला  सकता  हूँ  कि  भारत  इसी

 स्थिति  को  बनाये  रखेगा  |

 नाशाਂ ~  ी
 मूल  गरे  ज  |  छि  में



 Cc.  धव  क
 WKOR  ्य  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  २७  PeRR

 स०  का ०

 इतना  ही  नहीं  बल्कि  मैं  गत  दी  वर्षों  में  ६  से  ७  लाख  टन  तक  चीनी  बेचने  में  सफल  ga  हूं

 जिस  से  करोड़ों  रुपये  की  विदेशी मुद्रा  प्राप्त  हुई है  ।  इस  प्रकार के  सरापा  चली  भ  यह  उत्पादन  बहुत

 महत्वपूर्ण  है  ।

 में  चाहता हूं  कि  भ्रामक  वर्षों  में  गन्ने  में  अधिकाधिक  चीनी  हो  शौर  झ्घिकाधिक  गन्ने  का

 उत्पादन  हो  ।  यदि हम  १०  लाख  टन  चीनी  बेच  सके  तो  हमें  ५०  करोड़  विदेशी  मुद्रा  मिल  सकती  है

 जो  देश  के  लिये  अ्रत्यावश्यक है  ।

 क्या  भाननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  हम  कोई  प्रगति  न  करें  आपातकाल  के  नाम  पर

 वे  कहते  हैं  कि  हम  इस  इस  वर्ष  नहीं  तो  एक  वर्ष  बाद  ऐसा  करें  ।  मैं  ड्राप  को  बताऊंगा  कि  मैं  ने

 सूत्र  को  कितना  बदल  दिया  है  ।

 उस  से  पूर्व  मैं  एक  का  उत्तर  देना  चाहता हूं  ।  बहुत  से  लोग  पुछते  हैं  कि  श्राप  गन्ना  उत्पाद
 कों

 को  किस  प्रकार चुनते  हैं  ।  एक  ईमानदारी से  काम  करने  वाला  हो  सकता  है  भ्र ौर  दूसरा ऐसा  जिस  ने

 प्रयत्न  ही
 न

 किया  हो  ।  मैं  इस  तर्क  को  नहीं  समझ  सका  ।  हम  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  सारे  देश  में  कर  रहे

 हैं  ।  मैं  गन्ने  को  गांव  से  मिल  तक  तो  ले  पाया  हूं  ale  किसान  वास्तव  में
 गन्ना

 पैदा  करता  है

 तो  वह  उस  गन्ना  उत्पादक  से  अधिक  मूल्य  पाता  है  जिस  के  गन्ने  में  रसे  कम  होता  है  ।
 श्री

 प्रकाश वीर

 चाहते  हैं  कि  हमें  उस  विशेष  किसान  को  भी  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  जो  बरच्छा  काम  करता

 मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  मैं  ऐसा  कर  रहा  हूं
 ।

 पांच  मिलों  में  आजकल  ऐसा  किया जा  रहा

 है  ।  यदि  एक  किसान  पर  कुछ  किसान  सहकारी रूप में  या  तीन  टन  गन्ना  पैदा  करत  है  तो  उन्हें

 प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  are  weer  मूल्य  दिया  जाता  ऐसा  एक  मन  चीनी  पैदा  करने  वाले  के  लिए

 नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  मिल  में  दिन  में  पांच  मिनट  गन्ना  पेरने  के  लिये  Cal  या  ३  टन  गन्ने

 की  आवश्यकता होती  है
 ।  इस

 प्रथा  को  थोड़ा  थोड़ा
 कर

 के  लागू  किया  जाता  हैं
 ।

 एक  दो  वर्ष  में  यह

 सभी  जगह  लागू  हो  जायगी
 ।

 आजकल  तो  देश  इस  कारखाने  के  लिये  पैसे  देता  हो  चीनी  के  लिये

 नहीं  ।  केवल  गन्ना  ही  ऐसी  कृषि  है  जिस  के  लिये  गण  प्रकार  का  ध्यान  रखे  बिना  पैसे
 दिये

 जाते हूं  ।

 इसके  लिये  श्राप  देखेंगे
 कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  हमें  हानि  होती  है  हालांकि  हम  अच्छा  उत्पादन
 करते  हम  बुरे  उत्पादक नहीं  उत्तर  प्रदेश  भी  बुरा  उत्पादक नहीं  ।  बिहार भी  बुरा  नहीं  ।  मैं

 लिये  यह  बता  रहा  हूं  कि  तुलना  चारों  की  नहीं  हूँ
 ।

 वहां  के  गन्ने  की  महाराष्ट्र  के  गन्ने  से  तुलना  ले  ।

 भ्र धि कतर  लोग  नहीं  जानते  कि  महाराष्ट्र  में  गन्ना  दो  वर्षों  की  फसल  होती '  उत्तर  प्रदेश  के  समान

 एक
 वर्ष

 की
 नहीं

 राज
 जत्तर  प्रदेश  की  फसल

 को  दुगना  कर  दें  ।  यदि यह  १५  टन  है  तो श्राप

 महाराष्ट्र की  तुलना  में  इसे  ३०  टन  करें  ।  पुनः  तस्वीर  प्रदेश  में  उत्पादन  लागत  श्री  शास्त्री  द्वारा

 बताये  ग्राहकों  के  अनुमान  भो  २००  रुपया  या  ३००  रुपये  से  अधिक  जबकि  महाराष्ट्र  में  याद
 कभी  कभी  ७००

 रुपये  तक  हो  जाती  है  ।  जब  झ्र धिक  धन  खर्च  किया  अधिक  उर्वरक  fe  डाला

 ट्रैक्टरों  शादी  का  उपयोग  किया  तो  अधिक उपज  होगी  ।  इसलिये
 यह

 अनुपात से  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  कई  बार  गन्ने  की
 एक

 फसल  के  तुरन्त  बाद  दूसरी  फसल  भी  बोई  जाती  है  ।  जैसी

 वर्ष  में  दूसरी फसल  हो  जाती है
 गन्ने  की

 किसी  कौर चीज  किन्तु  महाराष्ट्र में  दो  वर्षों  में

 गाप  थोड़ी  aire  फसल  ले  सकते  हैं  ।  यदि
 कुल  योग  किया  जाय  कौर  जत्तर  प्रदेश  तथा

 इवाकी  महाराष्ट्र  में  हुए  कुल  व्यय  को  लिया
 तो  पता  चलेगा  कि  अन्तर  इतना  अधिक  नहीं

 जितना बताया  गया  हू  ।



 ६  १८८४  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव
 ्  ४३:

 में  समझ  सकता  हूं  कि  सदस्य  कया  सुझाव  दे  रहे  हैं
 ।

 वे  गले  के  मूल्य  को  चीनी  से  मिलाने  के

 सिद्धान्त का  विरोध  नहीं  कर  रहे  ।  किन्तु  वे  समझते  हैं  कि  यदि  इस  wa  राज  में  एक  गन्ना  उत्पादक

 को  १.६२  रुपये  सिल  रहे  थे  तो  उसे  करे  नहों  मिलना  चाहिये  ।  मैं  यह  उत्सुकता समझता  हूं  प्रौर

 इस
 से  सहमत  हूं

 ।
 मैं  कहुंगा  जैसा  ऐ ':मझते  हैं

 उप
 प्रकार  किसी

 को
 हानि  नहीं  होने  पायगी

 मूल  सुत्र  यह  था  कि  अगले  वर्ष  की
 फल  की  कीमत  इस  वर्ष  की  कीमत  के  आधार  पर  दी

 चाहे  वसूली  कुछ  भी  हो  ।  किन्तु  वह  सुत्र  पुरे  मौसम  पर  निर्भर  था  ।  जैसाकि  श्री  पुरी  ने  कहा  है

 वहू  नवम्बर  में  आरम्भ  हो  कर  सई  में  समाप्त  होती  है  ।  यदि  ड्राप  पूरे  मौसम  को  तो  क्या  हो

 है  ?  नवम्बर  में  वसूली  सब  से  कम  थी  ।  भ्रप्रैल प्र मई में और  मई  में  पुनः  वसूलो  कम  होती  जाती  है

 आखिरकार  यह  निम्नतम हों  जाती  इसलिए  यदि  पूरे  वर्ष  को  लिया  जाता  है  तो  wat  थोड़ी  कम

 होगी  |  उस  के  ४५  या  ६  नये  पैसे  कम  होंगे  उत्तर  प्रदेश  बिहार  के  मामले  में  ।

 बहुत  से  सदस्यों  द्वारा  की  गई  श्रपीलों  के  कारण--श्री  यहां  नहीं  पहले  ss  ने  झपना  सुन्न

 बदल  दिया  है  इस  वर्ष  के  लिय  ।  मैं  ने  कहा  है  कि  मैं  नवम्बर  के  महीने  को  नहीं  लूंगा  ।  न  ही  श्री  पुरी

 इसे  पसंद  करेंगे  क्योंकि  इस  का  अर्थ  यह  होगा  कि  इसे  झपकी  कीमत  देनी  पड्डा  |  न  ही  मैं  ae  ae

 मई  के  महीनों  को  लूंगा  ।  मैं  फरवरी  ie  के  चार  महीनों  को  लूंगा

 के श्रौसत  के आधा  पर  मैं  पुरी  अवधि  की  कीमत  का  लगाऊंगा  |

 aa  मैं  बिहार  के  ०७  मित्रों  शौर  विशेष  रूप  से  श्री  विभूति  मिश्र  से  पूछूंगा
 कि

 क्या  बिहार  में

 पिछले  वर्ष  पूरी  अवधि  में  बिहार  को  2. GR  रुपय  मिले  ?  मुझ  याद  है  कि  ae  से  मई  तक

 बहुत  कम  हुई  उन्हों  न  केवल  १.६२  रुपय  नहीं  मिले  किन्तु  उन  को  १  रुपया  भी  नहीं  मिला
 ।

 यदि  श्राप  नवम्बर  से  प्रारम्भ  होने  वाले  मौसम  के  साथ  समाप्त  होने  वाली  समूची  अवधि  में

 बिहार  के  किसी  किसान  को  पुराने  सूत्र  के  अ्रतुसार  १.  ६२  रुपय  भी  नहीं  क्योंकि  यदि  मिलों

 को  उतनी  कीमत  देनी  तो  वे  गन्ना  न  क्योंकि  इसे  लेना  खतरनाक  था  जब  इस  में  चीनी  नहीं

 थी  ।  मेरे  सुत्र  के  ग्र तु सार  चार  महीनों  की  प्रफेसर  लें  इसे  पुरी  ग्रन्थि  की  कीमत

 प्रारम्भ  से  ले  कर  पन्त  तक  वह  कीमत  देनी  पड़ेगी  ।

 में  अब  झपको  बताऊंगा  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  कोई  हानि  नहीं  उत्तर  प्रदेश  में  या  बिहार

 में  इस  सुत्र  के  कारण  ।  राज  अधिकतर  मिलों  को  सहकारी  मिलों  में  बदला  जा  रहा  है  झर  यदि

 अत्युत्तम भ्च्ग  बीज  लाने  का  प्रयत्न  त्पृत्ता चव्य  परिश्रम  जिस  के  द्वारा  उनको  अधिक  वसूली  हो  सके

 कौर  सिचाई  उकेरा  डालने  तथा  अन्य  चीजों  के  द्वारा  प्रति  एकड़  उपज  जो  प्रति  एकड़  उपज  बढ़ाने

 के  लिय  अ्रावइ्यक  हो  सकता  है  १  ६२  के  स्थान  पर  प्रत्येक  को  २  रुपये  मिलें  |

 मुझे  झा इच यं  gor  जब  श्री  देशमुख  ने  १४  के  रोकने बताये  ।  मुझे  समझ  में  नहीं  प्राता
 कि

 उनको

 mins कहां  से  मिले  किन्तु  संसार  में  कहीं  भी  यह  १४  नहीं है  ।  में  उस  स्थान  पर  मेरे  मित्र  से  अधिक

 बार  गया  हूं  ।

 श्री  शिवाजी  राव  झा०  देशमुख  :  ——

 शी  स०  का०  पाटिल  :
 संसार  में  कहीं  भी  नहीं  ।  इन्डोनेशिया में  १४५  ate  १३  ५

 के  बीच
 हवाई  सप् रो रटो

 राइसो  में  भी  १५  नहीं  न
 इसकी  संभावना  है

 ।
 क्योंकि  वसूली  १२

 प्रतिशत

 से
 भ्रमित  है--मालेगांव  न  कि  दा हालो कर  की  फैक्टरी  A—afa was Wad एकड़  ated  उपज  ८०  टन

 | हैं  ।
 हवाई  के  ही  समान  महाराष्ट्र  में  प्रति  एकड़  झौरसत  उपज

 ८०
 टन  है

 ८०  टन  की

 भाषिक  वसूली  से
 १०

 टन  चीनी  प्रति  एकड़  मिलती  है  न  कि  गन्ने
 की  ।

 अतः  माननीय  सदस्यों को

 मूल  पं प्रे जी  में



 Qyow  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  २७  १९६२

 स०  का०

 यह  विचार  नहीं  रखना  चाहिये  ।  वह  मराठवाड़ा  को  बात  कर  रहे  में  समझ  सकता  हूं
 कि

 मरा B-

 घाड़ा की  वही  स्थिति नहीं  ।  में  महाराष्ट्र  के  अन्य  भागों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  में  मराठवाड़ा में

 एक  चीनी  फैक्टरी  लगवाते  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं
 ।

 किन्तु  यदि  वह  इस  प्रकार  विरोध  करेंगे

 १४५  प्रतिशत  तो  ऐसे  स्थान  के  लिये  कोई  भो  चीनी  फैक्टरी  की  सिफारिश  नहीं  कर  सकता
 |

 मुझे  पता  नहीं  मराठवाड़ा  में  उपज  कितनी  है  किन्तु  सवाल  यह  नहीं  है
 ।

 राज  प्रशन  यह  है  ।  हमने  जो  सुत्र  बताया  मेंने  लोगों  की  कपिल  पर  उसमें  संशोधन  कर

 दिया  लोगों  ने  शिकायत की  कि  उनकी  औसत  पुरे  मौसम  में  नहीं  होगी  किन्तु  alae  दिसम्बर

 से  मावे  तक  होगो ।  मार्ग  बढ़ा  हं  are  प्रतीक  संशोधन  नहीं  किये  हैं  ।  जब  श्रमिक  लोगों  ने

 जी  तब  भो  हमें  कम  मेंने  श्राप फो  थोड़ा  ale  दूंगा  ।”  इसलिये  मेंने  कड़ा

 है
 कि  €.  ८

 प्रतिशत  में  १.६२  रुपय  दे  रहा  हूं  ।  किन्तु
 ७  को

 थोड़ा  कम  मिल  सकता

 गर्त  में  कहता  हूं  कि  यदि  श्राप  ७१  करे  तो  में  इसे  €  ८
 मानूंगा  प्रौढ़  झपको  तदनुसार  दूंगा

 इसलिए  सौवां  भाग  मेंने  इसे  १/१०  रुपये  कर  दिया  तरब  सभा  शझ्रनुमान  करेगी  कि
 गणित

 को

 दृष्टि  से  इसका  कया  wt  है  ।  यदि  श्राप क्रि  वसूली  ६१  तो  इसे  ६  ७
 माता

 यदि  यह

 &.02 2 at ga है  तो  इसे  &.c  माना  किन्तु  उससे  आगे  नहीं  किन्तु  उसके  बाद  मुझे  श्रमिक  देना

 पड़ेगा  ।  यह  वसूली के  श्रुति  दी  जाएगी  ।  इसका  क्या  परिणाम  होगा
 ।

 जब
 ये  सब

 साथ  किये  जब  ऋतु  बदल  जाता  जैसा  मेंने  जब  श्धघार  बदल  जाता  हैलो  ताप  देखें
 गे

 कि  कोई  भो  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 बहुत  से  लोगों  ने  कहा  हें  कि  क्योंकि  मिल  मालिक  सदा  बुरा  area  होता  है
 उस

 पर  चोट

 नहीं  को  जानी  चाहिए ।  वे  चाहे  बुरे  मुझे  पता  नहीं  किन्तु  वे  मोटी  चमड़ी  वाले  होते  हैं  कौर
 उन

 पर  चोट  करना  कठिन  होता  है  ।  किन्तु  में  मिल  मालिकों  की  कौर  से  नहीं  बोल  रहा  हूं
 ।

 हमें  प्रिया

 तंत्र  सुधारना  चाहिये  ताकि  गन्ना  उत्पादकों  को  वैध  अधिकारों  से  वंचित  न  होना  पड़े  ।  प्रत
 हमने

 क्या  किया  है
 ?

 यह  wae  मिल  मालिकों पर  नहीं  छोड़  दिया  गया  ।  मिल  मालिक शौर
 रकार

 दोनों  होंगे  क्योंकि  उत्पादन  शुल्क  कम  चारी  वहां  हमेशा  बैठा  रहता  है  ।  में  इसके  साथ  कार्मिक  संतों

 को  भो  जोड़  रहा  हूं  ।  कार्मिक संघ  के  aad  को  वहां  हमेशा  बैठने  से  जब  कभी  वसूली
 की

 शौर  गन्ना  उत्पादकों  का  प्रतिनिधि भी  होगा  ।  इन  सब  प्रतिनिधियों के  वहां  होने  पर  इस

 व्यापार  में  नगरी  होने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  जब  चार  व्यक्ति  इन  सब  टेलीस्कोपों  के  साथ

 बैठ  कर  देखेंगे  कि
 इस

 चीनी  का  क्या  प्रभाव  होगा  ।  कौर  कुछ  करने
 की

 कौर  गुंजाइश  नहीं
 ।  किन्तु

 एक  गुंजाइश  है  ।  इसके  बाद  कया  होगा  वह  यह  है  |

 जैसाकि
 श्री  दे०

 द०
 पूरी  ने  तथा  किसी  अन्य  व्यक्ति  ने  कहा  है  कि  एक  ही  क्षेत्र  में  seas  हो

 सकता है  ।  उसी
 क्षेत्र

 में  क्यों  ।  में  एक  उदाहरण दूंगा  ।  में  इंगलिस्तान  में  प्रयोगात्मक कायें  देखने

 गया  अर्थात्‌  रोथम  स्टेंड  फार्म  को  ।  यह  संसार  का  सर्वोत्तम फार्म  है  ।  यह  पिछले  १६०  वर्षों से

 उनके  पास  ग्यारह  एकड़  का  भू-भाग  है  प्रत्येक  एकड़  में  उनके  पास  गेहूं  की  विविध  किस्में
 हैं  ।  उसी  प्लाट  में  एक  एकड़  में  उपज  है  ।  कई  बार  अन्तर  बहुत  श्रमिक  होता  है  ।

 कौन  सा  उवंरक  उत्तम  किस्म  पैदा  करता  तथा  बेहतर  उपज  देता  है  गेहूं  के  सम्बन्ध  वे  एक  एकड़

 पर
 ७५  हण्डरवेट  गेहूं  तक  पैदा  कर  सके  प्रति  एकड़  ३  ३1४  टन  ।  इसलिये यह  हैरानी  को

 बात  नहीं  कि  माननीय  सदस्य  मुझे  बतायेंगे  कि  तीन  ate  छः  मीलों  के  बीच  यह  अन्तर  है  ।  में उनको

 बता  रहा  हूं  कि  एक  एकड़  तथा  दूसरे एकड़  के  बीच  यह  परिवर्तन होता  है  ग्यारह  एकड़ों  के  भ्रमर
 चीजों  में  परिवर्तन  होता  है  उर्वरकों  के  कारण  ak  किसान  द्वारा  उस  खेत  की  कौर  विशेष  ध्यान  देने
 के  कारण ॥



 ६  १८८४  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  मे  प्रस्ताव  १५७३:

 इसलिये  श्राप  देखेंगे  कि  किसान  प्रविधिक  ब्यौरे  के  सम्बन्ध  में  प्रमुख  होता  कि  वहां  सिचाई

 पर्याप्त  होनी  चाहिये  are  पर्याप्त  उर्वरक  उचित  पौधा  खुराक  आदि  स्टोरेज

 श्र  विद्वेष  समय  पर  बोई  खास  समय  पर  काटो  शादी  आदि  ।  गन्ना  उद्योग  में

 प्रक्रियायें हैं  ।  यदि  श्राप  यह  करे  तो  परिणाम  उत्तम  होंगे  ।  में  नहीं  समझता  कि  संकट  काल
 .

 कैसे  चित्र  में  भ्राता  है  ।

 क्या  किसी  व्यक्ति  को  कोई  हानि  हो  रही  सम्बद्ध  सरकारे  अर्थात ७  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार

 के  अतिरिक्त भारत  के  सभी  राज्य  सरकार  मान  गये  हैं  तथा  बिहार  उत्तर  प्रदेश  भी  मान  जाएंगे

 जब  उनको  यह  नवीन  सूत्र  दिखाया  जाएगा  ।  मेरे  पास  कोई  शिकायत नहीं  arg
 उन  सरकारों

 किन्तु  माननीय  सदस्य  भ्रनुभव  करते  हैं  कि  किसी  प्रकार  कि  तानों  के  हितों  की  रक्षा
 सम्बद्ध  मंत्रो का

 या  प्रणाली  द्वारा  नहीं  की  जाती  में उनको एक  बात  इसलिये  नहीं  कि  में  शेखी  मारता

 हूं  या  उनको  यह  बताता  हूं  ।  कोई  भो  मंत्री  इस  देश  में  पागल  या  निरोग  यदि  संकट  काल  में  वहू
 किसानों  को

 शत  प्रतिशत  सहयोग  प्राप्त  नहीं  करता  ।  किसान  ही  तथा  सैनिक  हो  इस  युद्ध  को
 जोड़ेंगे  ।

 क्योंकि  जब  तक  खाद्य  स्थिति  सन्तोषजनक  न  हो--जब  तक  सब  लोग  संयुक्त
 न

 हों  कौर
 प्रिक

 उत्पादन  न  जब  तक  किसानों  को  पर्याप्त  प्रोत्साहन  न  दिय  इससे  काम  नहीं  होता
 ।

 कोई  व्यक्ति  कह  रहा  था  मान  लीजिय  किसी  मिल  कुछ  कम  दिया  जाता  है  तो  क्या  होता  है  ?

 धन
 कहां  जाता  है

 ?  श्राप  समझ  सकते  हैं  कि  धन  मिल  मालिकों  की  जबों  में  नहीं  जाता  ।  में  जानता

 हूं  कि  उस  धन  को  कैसे  लिया  जाता  है  ।  क्योंकि  आखिर  हिसाब  तो  किया  जाता  है
 ।

 जो
 श्रमिक

 लाभ  दिखाया  जाता  उसे  बांटा  जाता है  ।  इस  स्तर  पर  सत्तर  प्रतिशत  गन्ना  उत्पादक  के

 जाता है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  वही  पुरानी  समस्याएं  उठा  दी  खोई  प्रौढ़  शीरे  के  बारे  में  कया

 आदि  तथा  श्री  विभूति  मिश्र  का  बार  बार  दोहराया  गया  वह  तक  था
 कि

 यहां  शीरा  कैसे  बच  जाता

 उन्होंने  वह  सूत्र  नहीं  देखा  जिसे  कुछ  दिन  पूर्व  इस  सदन  ने  पास  किया  था
 ।

 केवल  इतना  ही

 चीनी  के  ८  या  १०  उप-उत्पाद  हैं  ।  इसके  प्रत्यक  पहलू  पर  विचार  किया  जाता  तौर  लागत

 की  जाती  है  तथा  लाभ  दिखाया  जाता  ताकि  मिल  मालिक  को  उस  लाभ  को  बांटना  होता  है

 यह  सूत्र  हमने  केवल  कुछ  दिन  पहले  पास  किया  है  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  ने  कहा  जिसका  उत्तर  श्री  डी०
 डी०  पुरी ने  दिया

 कि  भारत  में  गन्ने  की  सब  से  कम  कीमत  मिलती  है  ।  उनकी  बात  गलत
 थी  ।

 में  आंकड़े  दूंगा
 कि

 उसको  क्या  मिलता  भ्रापको  करों  को  हटा  लेना  चाहिये  ।  कर  जान  बूद  कर  रखे  गये  हैं
 ।  उनको

 सरकार  लगाती है  ।  मेंने  आपको  बताया  कि  सरकार  को  उत्पादन  शुल्क  से  ५०  करोड़  रुपये

 मिलते  सं  aq  स्थानीय  कर  भी  कई  करोड़  रुपये  के  हों
 ।

 यदि  श्राप  इनको  हटा  दें  कौर  करों

 के  बिना  शुद्ध  कीमतें  को  तो  मूल्य  में  से  ७०  प्रतिशत  गन्ना  उत्पादक  के  पास
 चला  जाता  है

 भारत  ही  एक  देश  है  जो  कुल  उपज  या  कुल  लाभ  में  से  गन्ना-उत्पादक
 को

 सब  से  ale
 देता

 यदि  ai  अधिक  देना  होता  है
 तो

 वह  भी  हम  देते  हैं
 ।  अन्य  देशों  में  यह  नहीं  किया

 जाता  ।  हम

 देते हैं  ।  यदि  मिल  मालिक  को  कोई  लाभ  होता  है--तो  वह  लाभ
 भी  अनुसूची के  अनुसार  होता  हू

 उसका  हिसाब  लगाना  पड़ता  है  ।
 अन्य  सभी

 जो  हमने  घोषित  की  है  are  जो  हमने  पास की

 उप-उत्पाद जोड़ने  पड़ते  हैं  ।  प्रत्येक  चीज  को  जोड़ना  होता  है  श्र  अन्त  में  कुल  योग
 झा  जारा  है  +

 यह  ७०  प्रतिशत  से  अधिक  ह  जाता  है  क्योंकि  अरन्य  चीजें  भी  जोड़ी  जाती  हैं  जैसे
 कि

 श्री
 स०  मो  ०



 ह  ७६  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव॑  २७  १९६२

 स०  का०

 अन्य  बातें  भी  इस  चर्चा  में  लाई  गई  हैं  कि  कुछ  लोगों  ने  भुगतान  नहीं  किया  ।  यह  faa बा नें  हैं
 बारे  मिल  मालिक  if

 gata  में  नहीं  कहता  कि  वे  इस  खास  वाद  विवाद  में  से  सम्बन्धित  नहीं  हैं  |

 भी  में  जानता  हूं  कि  लगभग  १० या  २०  मिल  बूरे हैं  a  केवल  रचना  किन्तु  सम्बन्ध
 में

 भो  ।  उसके
 परिणाम

 स्वरूप  गन्ना  उत्पादकों को  हानि  होती  हैं  ।  इसका  इलाज
 यदि

 वे
 काफी

 सरकारी बूरे हो  जाए  तो  में  उनका  प्रबन्ध  प्रपने  हाथ  में  लेकर  सरकारी  प्रबन्ध  कर  सकता  हूं
 ।

 लोग  लगाये जाते  में  ने  अनुभव  से  देखा  है  कि  अधिकतर  फैक्टरियों  जिन्होंने कभी  कोई  लाभांश

 यां  लाभ  नहीं  दिया  लाभ  कमाने  लगती  हैं  क्योंकि  इसमें  सरकार  को  दिल  चस्पा  नहीं  केवल

 इतनी  होती  है  कि  यह  सन्तोषजनक  ढंग  से  चले  गन्ना  उत्पादकों  को  हानि  न  हो
 ।

 ये  सब दूसरी

 चीजें or  जाती  हैं  ।  वे
 गन्ने

 में  चीनी  के  भाग  के  साथ  कीमत  को  मिलाने  के  इस  विशेष  तरीके  से  उत्पन्न

 नहीं  होती  ।
 fog  ये  सामान्य  बातें  हैं  इनकी  जांच  को  जाएगी  ।

 में  कि  वास्तव  में  क्या  किया  जाने  वाला  है  ।  एक  प्रसिद्ध  ड्रोन है  |  इस  प्रश्न

 पर  उनके  टिप्पण  बहुत  ध्यान  देने  योग्य  हैं  ।  वे  बहुत  संक्षिप्त  हैं  ae  इसलिये  में  उसका  उल्लेख  कर

 रहा हू
 |

 बह  कहते हैं

 में  गन्ने  की  कीमत  वजन  केआ धार  पर  दी  जाती  है  चाहे  किस्म  कैसी
 भी  हो  |

 १०  प्रतिशत  चीनी  देने  वाली  फसल  में  दोष  €०  प्रतिशत  जल  प्रो  रेशे  तथा  कुछ

 थोड़े  wea  wifes एवं  गेर  यागनिक तत्व  होते  हैं  ।

 कोई  भो  समझ  सकता  है  कि  लक्का  डी  में  ३-८-०  रुपये  कीं  तुलना  में  गन्ने  में  केवल  १०  प्रतिशत

 वास्तविक चीनी  होती  है  ate  शेष  जल  ifs  होते  हैं  ।  हम  वास्तव  में  उसी
 की

 कामत  देते  हैं
 |

 प्रणाली के  समात  कीमत  गलने  के  लिये दो  जातों है  चाहे  इसमें  ६  या  १२
 प्रतिशत

 चोरी  aga होती  है  ।  मत  वहीं  कामत  जल  कोई  शादी  के  लिये  दो  जातों  है  जो  चीनी  के  लिये  ।.

 इसलिये  यह  अत्यघिक  ग्र तिय मित  तरीका  है  जिससे  कीमत  दी  जाती  है  ।  अतः  समितियां

 गोपालकृष्णन  समिति  ने और  ग्रा योंग ों  ने  इस  प्रश्न  विचार  किया  है  ale  सिफारिशें  की  हैं  ।

 कहा  कि  कीमत  को  उसके  साथ  सम्बद्ध  होना  चाहिये  ।  इसके  झ्रतिरिकत  प्रफुल्ल  आयोग

 ने  भी  इस  पर  विचार  किया  ।  वास्तव  में  हमने  कोई  समिति  नहीं  बनाई  जिसका  एकमत  न  रहा  हो

 कि  इसके  परात  यह  ग्र नियमित  चीज  काम  नहीं  करेगी  ।  हम  इस  को  गन्ने  के  चीनो  के  तत्व  के  साथ

 मिलाना  होगा  ।  प्रफुल्ल  आयोग
 ने  FERR  से  यह  सुझाव  दिया

 था  जब
 नियंत्रण  झर

 अन्य  चीजें  नहीं  हर  खोज  खराब  हो  जाती  है  यदि  हम  समय  पर  दोनों  की  मिला  नहीं  देते  ।

 धरती  हमें  कीमत  को  मिलाने के  लिये  शीघ्रता  केरनी  ताकि  war  उत्पादक  के  साथ  घोखा  न  हो

 श्रथवा  जितना  मिलता  है  उससे  कम  न  मिले  |

 अब  में  बताऊंगा  कि  लोगों  को  कितना  लाभ  या  हानि  हो  रही  क्योंकि  माननीय  सदस्य  यह  भी

 जानना  चाहते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  जहां  ७०  या  ७१  फैक्टरियों  १८  फैक्टरियां अधिक  कीमत

 देती  उत्तर  प्रदेश  सामान  रुप  से  बुरा  नहीं  ।  वहां  ऐसो  फैक्टरियां  हैं  जो  महाराष्ट्र  की  फैक्टरियों
 के  प्रायः  समान  वहां  गन्ना  उत्पादक  को  न  केवल  १  ६२  रुपये  मिलते  हैं  अर्पित  उसे  t 98  या

 १.८०  १.८५  रुपये  मिलते  ऐसो  फैक्टरियां भो  वहां  जो  एक  फैक्टरों में  किया  जाता

 वह  दूसरी  में  किया  जा  सकता  है  यदि  वही  तरीके  ara  जायें  ।  बिहार में  २८  में

 ७
 भ्रमित  कीमत  देंगी  |  औसत  कीमत  उत्तर  प्रदेश  में  १  .  ५९  रुपये  होगी  तथा  बिहार  में  १  .  ५७

 रुपय  ।  यह  भ्रांत कीमत  ही  है  ।  में  जब  शेरावत  कीमत  की  बात  करता  हूं  तो  माननीय  सदस्यों  को



 '
 १६८४  (a4)  गन्ने  की  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  Rhos

 यह  नहीं  भूल  जातना  चाहिये  कि  नवम्बर  में  ale
 ote

 मई  में  भी  मन्दी  कीमत
 लगभग

 एके  रुपया

 हो  जाती  यदि  बाप  पुरे  वर्ष  के  बारे  में  झ्र गुमान लगायें  तो  झपको  १  ५६  या  १  ५७  रुपये से  प्रतीक

 नहीं मिल  सकती  ।
 सें  कोई  हानि  वाली  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 गधी  gto  ato  तिवारी  :  पिछला  वर्ष  अपवाद  था  ।

 fat  स०  कां०  पाटिल  :  अगला  वर्ष  भी  भ्रपवाद  क्योंकि  कोई  समझदार  श्रादमौ  या

 मिल  हमारा  गन्ना  नहीं  लेगा  यदि  चोरी  तत्व  गिर  कर  ७  या
 ८  प्रतिशत  रह  क्योंकि  वहू

 उसके  लिये  खतरनाक  होगा  ।  अरब  यह  कहा  जाता  है  कि  यूं  कुछ  लोगों  को  हानि  नहीं  होगी  ।  यह

 सान  कर  भो  कि  कुछ  लोगों  को  हानि  पांच  प्रतिशत  को  चार  या  पांच  नया  पै  हमें  यह  नहीं

 भूलना  चाहिये  कि  ex  प्रतिदिन  को  कुछ  अधिक  मिले  ।  महाराष्ट्र  में  उनको  aw  अधिक  मिल

 रहा है  ।  उनको २  रुपये  या  २.२०  रुपये  या  २.  ३०  रुपये  भ्रमित  मिलते  हैं  वहां  प्राप्त  लगभग

 “2-8-0  रुपय है  ।  नाम  प्रदेश  या  मैसुर  में  भी  प्राप्त  १.  ६२  रुपये  से  अधिक  है  ।  यह  बिहार  प्रौर

 प्रदेश  के  कुछ  मिलों का  प्रथम  हू  ।

 इस  लिये  में  यह  सिद्ध  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  वे  भी  प्रयत्न  करे  कौर  अपनी  प्रति  एकड़

 बढ़ाएं  तथा  मोनो  तत्व  भी  तो  उन  को  अधिक  मिलेगा  ।  में  उत्तम  तरीकों  को  भी

 जारी  कर  रहा  हूं  ।  वास्तव  में  उत्तर  प्रदेश  के  दो  मिलों  में  उनको  जारी  किया  जा  चुका

 है  ।  यदि  are  सहकारी  संस्था  या  दो  या  तीन  किसानों  के  इकट्ठा  मिल  जाने की  सहायता

 के  साथ  लगभग  २१।२ से  ३  टन  तक  जो  वास्तव  में  बढ़  रहे  हैं  पौर  प्रगतिशील  किसान

 हैं  जो  खेती  के  उत्तम  तरीके  अपनाते  हैं  उत्तम  उर्वरक  इस्तेमाल  करते  हैं  प्रिक  चीनी  वाला

 गन्ना  पैदा  करते  तो  वह  अच्छी  बात  होगी  ।

 मेरा  मा०  मित्र  यह  समझता  हैं  कि  यह  सब  काम  प्रयोगशाला  में  किया  जाता  है  ।  यह  किसी

 प्रयोगशाला  में  वास्तव  में  मिल  में  किंया  जाता  है  ।  जबर  वहां  wat  are  तो  इस

 का  वजन  किया  जाता  फिर  चीनो  का  भार  लिया  जाता  है  श्र  होती  तत्व  जाना  जाता
 शि

 ।  मेरे  पास  चार  लोगों  का  तंत्र  है  जो  लगातार  निगरानी  रखते हैं  देखते  हैं  कि  कोई

 न  हो  ऐसा  कोई  काम  न  किया  जाए  जिससे  मिल  मालिक  या  किसी  कौर  को  इससे

 कोई  लाभ  प्राप्त  न  हो  ।

 सभा  यह  प्रभुत्व  करेगी  कि  हम  इस  तरीके  को  अरपना  रहे  हैं  शौर  यदि  हम  उसे

 झ्र पना ते  इसमें  न  केवल  कोई  बात  गलत  कितु  इससे  उद्योग  को  सहायता  मिलती  है  ।

 भारत  चोरी  उद्योग  के  मामले  को  बड़े  ठोस  आधार  पर  रखा  जाएगा  हम  निश्चय  ही  स्थिति

 कों  बदलेंगे  तथा  हमारे  लिये  यह  बेहतर  होगा  te  हमें  करोड़ों  रुपयों  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होगी ।

 में  अपने  मा०  मित्रों  की  भावनाओं  को  समझता  हूं  ।  मेरे  द्वारा
 स्पष्टीकरण

 किये  जाने  के

 ्  मुझे  ara  है  कि  किसी  के  मन  में  कोई  सन्देह  बचा  नहीं  रहेगा  कौर  प्रत्येक
 को

 विश्वास  होगा  कि  यह  किसी  को  दण्ड  देने  के  लिये  नहीं  किया  गया
 |

 श्री  विभूति  मिश्र  ने  एक  संशोधन  पेशा  किया  है
 ।

 कितु  मेरे
 द्वारा इस  स्पष्टीकरण  से  मुझे

 वह  अरपना  संशोधन  वापिस  ले  लेंगे  ।  इस  में  किसी  को  कोई  हानि  या  खतरा  नहीं

 है  ।  इसे एक
 वर्ष  तक  प्रयोग  में  लाने  के  में  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  मुझे

 मेरे  काम

 देंगे  ।
 कितु  इस  के  बावजूद  यदि  वह  समझते  हैं  कि  इस  तरीके  से  किसी  को लयतयल्‍ए ए निवल

 ~~.
 aa  जी  में



 है  ५७८  ७  का  मूल्य  निर्धारित करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  २७  FER

 स०  क०  पाटिल |

 होती  होती  है  wea  तरीकों  से  तो  में  इस  मामले  पर  विवार करने  को  तैयार

 हूं  ।  किसी  भी  ate  से  कोई  tar  रवैया  नहीं  जिसे  बदला  नहीं  जा  सकता  ।  यह  इस  वैज्ञानिक  ढंग

 से  करने  के  लिये  किया  गया  है  ।

 श्री
 ब्र

 प्र०  सिह
 :

 उपाध्यक्ष  क्या  खाद्य  मंत्री  महोदय  को  इस  की  जानकारी  है

 कि  एक  प्रकार  का  ऊख  जिसकी  कि  पैदावार  का  वज़न  अधिक  होता  है  कौर  रिकवरी  कम  होती

 है  ate  इनफीरियर  क्वालिटी  की  शुगर  होती  है  प्र  एक  प्रकार  का  ऊख  जिसकी  कि  पैदावार

 वज़न  कम  होता  है  लेकिन  रिकवरी  ज्यादा  होती  है  ate  उसकी  शुगर  भी  सुपीरियर  क्वालिटी

 ट
 को  होती

 इन  दोनों  प्रकार  के  ऊँघो  के  मूल्यों  में  कोई  अंतर  रखने  की  बात  उन्होंने
 सोचो

 sit स०  का०  पाटिल  :  में  ने  बताया  ऐसा  तो  होगा  नहीं  ।  जो  ढाई  टन  गन्ना  दो

 मिल  लेवें  तो  एसा  बंदोबस्त  किया  जाय  मिल  में  कि  उसका  एक  परसेंटेज  वगैरह  निकाला  जाय

 at  उस  परसेंटेज  की  बसिस  पर  उसको  पैसा  मिलगा  ate  यह  इसलिए  किया  जायगा
 तुर्की

 जो  प्रोग्रेसिव  फारमर  है  उसको  इसमें  कोई  हानि  न  हो  ।

 fot  शिवाजी  राव  qo  देशमुख
 :  १५  प्रतिशत  उपज  दहानुकर

 के  खेत  मेंहें  न  कि

 दाहानुकर  की  फैक्टरी  में  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  शान्ति  ।

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  के  इस  भाषण
 को  सुनने

 के  पश्चात  wie  किसानों  के  प्रति  जो  आत्मीयता  भरी  कुछ  घोषणा  उन्होंन की  है  उस

 के  लिये  जहां  में  उन  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  वहां  साथ  ही  साथ  पन्त  में  में  फिर  कुछ
 निवेदन  करना

 चाहता  हूं  जिससे  वे  एक  बार  अपने  निर्णय  पर  ga:  विचार

 अभी  उन्होंने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  कि  प्रकाशवीर  शास्त्री  यह  कहते  हैं  कि  तीन  तीन  मील  के

 ऊपर  मिलों  के  भावों  में  अन्तर  कयों  किया  गया  ?  एक  एकड़ में  भी  प्यार  किसान कुछ  में  खाद  न
 दे

 या  पानी  न  लगाय  तो  एक  एकड़  में  ही  शभ्रन्तर हो  जाता  है  ।  में  स्वयं  एक  किसान  बाप  का  बेटा  हूं

 मुझे  इन  स्थितियों  की  जानकारी  है  कि  तीन  मील  में  जब  वही  नहरें  वही  खाद  देनें  के  ढंग

 हैं  ate  वहीं  किसानों  का  परिश्रमी  स्वभाव  है  लेकिन  इतना  सब  कुछ  होने  के  ध
 भी

 कभी  जिस
 प्रकार  से  श्राप  अपने  भाषण  के  प्रवाह  में  यह  कह  गये  कि  उत्तर  प्रदेश  में  १  रुपये  ८१  नय  पैसे

 १  रुपये  ८५  नये  पैसे  तक  भाव  है  ।  सो  १  रुपये  ८१  भी  वहां  नहीं  थ  ८४५  ही  हैं  ।  हाल  तो  भाव

 छोटे  हैं  प्रौढ़  उन  में  भी  कहना  यह  चाहता  हूं  कि  तीन  मील  के  अन्तर  पर  बिना  कारण  के  भाव

 बदले  गये  हैं  ।  एक  सदस्य  कर्नाटक  से  जो  यहां  भराये  हैं  उन्होंने  कहा कि  नदी के  इस  पार  एक  भाव  है

 भोर  दूसरे  किनारे  पर  दो  फर्लांग  के  फासले  पर  दूसरा  भाव  वहां  भी  हो  जाता  है  ।  इस
 में  थोड़ा  कौर

 गहराई  में  जाने  का  यत्न  किया  जाय  ।  यह  केवल  रिकवरी  के  आधार  पर  नहीं  है  बल्कि  जो  मशीनरी

 रिकवरी  बताने  वाली  उसके  मस्तिष्क  का  परिणाम  भी  हो  सकता  है  ।

 दूसरी  बात  जो  में  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  ass  यह  कहा  कि  देश  की

 क्षेत्र  छोटा  हो  है  जब  देश  के  भाव  लग  सकते  हैं  तो  नगर  क्षेत्रों  के  लोग  सब  मिलकर बांट  लें  शर

 कोआपरेटिव  ढंग  पर  गन्ना  तैयार  करें  तो  अच्छा  हो  ।  तो  क्या  में  सकता  हूं  कहीं  इस  के  लागू  करने
 के  पीछे  क  आपरेटिव  फालिंग की  घोषणा  गवर्नमेंट की  है  वह  तो  श्राप  के  मस्तिष्क  में  छिपी  हुई  नहीं

 मूल  sist में



 ६  १८८४  गन्ने  का  मलय  निर्वा  रित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  RYE

 अगर  वह  भावना  छिपी  हुई  है  उस  को  ऐसे  ढंग  से  लाना  चाहते  हैं  तो  भी  स्पष्ट  भाषा  में  श्राप

 देश  को  बतलाइये  ताकि  उस  पर  देश  सोचना  WE  करे  ।

 श्री  स०  का०  पाटिल  ढाई  टन  जल्लादो  तीन  आदमी बना  सकते  हैं  ।  उस  में  कोई

 रेटिव  सोसाइटी  की  जरूरत  नहीं  है  ।  मेरे  मस्तिष्क  में  वह  चीज  नहीं  है  ।

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :
 एक  मिल  में  एक  मन  गन्ने  का

 रस
 निकाल  कर  उस  के  भ्राता  पर  मूल्य

 निर्घारित  नहीं  किया  जा  सकता  यह  ठीक  है  लेकिन  जिस  तरीके  से  इंडोनेशिया  में  है  कि  एक  किसान

 का  बहुत  बड़ा  है  उसको  पूरी  सुविधायें  दी  जाती  है  ae  एक  बाद  में  दो  उसका  गन्ना  ले  लेते  हैं

 फिर उस  की  रिकवरी  के  भ्राता  पर  उसकी  कीमत  दे  दी  जाती  है  तो  फिर  में  यह  भी  जानना  चाहता

 हूं  कि  झगर  इस  प्रकार  की  सुविधायें  भारत  में  भी  श्राप  किसानों  को  दें  तो  में  समझता  हूं  कि  उस  में  एक्

 weet  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी ।

 भ्रान्ति बात  जो  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  वह  यह  कि  मेंने  यह  चाहा  था  कि  श्राप  सम्भव  हो

 तो  इस  बात  का  उत्तर  भी  दें  कि  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  गन्न  से  होन  वाली  सरकारी

 भ्रामरी का  ३६०  करोड़  रुपये  नुवान  लगाया  है  थाना  ३  ६०  करोड़  रुपया  गन्ने  की  उन्नति

 के  लिये  जो  रकम  आपने  निर्धारित  की  है  वह  केवल  १  शराब  रुपया  है  ।  २  प्रणब  श्र  ६०  करोड़  रुपया

 सरकार  अपने  खजाने  में  रखना  चाहती  उस  में  भी  हर  प्रांत  की  स्थिति  भिन्न  भिन्न  है  ।  जिस  समय

 सरकार ने  गन्ने के  ऊपर  सस  लगाया  था  उस  समय  घोषणा  की  थी  कि  इससे  जितना  भी  पैसा  जायेगा

 ag  सब  किसानों  के  गन्ना  उत्पादन  या  उसके  डवलपमेंट  पर  खर्चे  किया  जायगा  ।  लेकिन मेंने  ग्रुप  की

 जानकारी  के  लिय  पीछें  भी  बतलाया  था  कि  ऐसे  आपके  भ्रांकड़े  बताते  हैं  कि  ३६  करोड़  रुपया  भ्रापको

 भाया  प्रौढ़  १०  करोड़  रुपया  केवल  व्यय  किया  गया
 |
 आपने  उत्तर  प्रदेश  की  ही  बात  बतलाता  हूं  कि

 उत्तर  प्रदेश  की  गवर्नमेंट  जितना  पैसा  लेती  है  कौर  उसके  बाद  केन  डवलपमेंट पर  जो  खर्च  करती है

 ३७  १०७  to  प्रति  एकड़  है  पहले  तो  मिलों  के  भावों  में  अन्तर  फिर  सरकार  इतना  पैसा  लेले  ak

 जिसके  लिये  वह  प्रतिज्ञा  कर  चकी  है  कि  इतना  पैसा  हम  केवल  गन्ने  के  विकास पर  उस  में

 हाथ  खींच  कर  काम  करती  चलती  है  ।

 दूसरी  जरूरी  बात  यह  निवेदन  करनी  है  कि  जहां  किसान  मिलों  पर  शरापना  गन्ना  ले  जाते हैं

 झर  उनके  लिये  पाप  १  रुपये  १०  च् शअ्रान या या  १  रुपये  ८  ७  का  भाव  नियत  किया  है  तो  उस  में  इतना

 तो  कम
 से

 कम  प्रवीण  करें  कि  किसान  को  बैलगाड़ीं  लिये  हुये  मिल  के  दरवाजे  पर  खड़े  २,  २  दिन  हो

 जाते  हैं  ग्रोवर  ठंड  में  खड़े  हुये  किसान  के  बैलों  का  जीवन  श्रद्धा  हो  जाता  है  कौर  फिर  उनके  साथ

 मनुष्यों को  भी  कितनी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  इसका  भ्रनुमान  आसानी  से  लगाया  जा

 सकता हैं  ।  किसान  मिल  के  दरवाजे  पर  भ्र पना  गन्ना  लेकर  जब  ७  तो  जरूरत  इस  बात  की  है  कि

 उसको  ठंड  के  मौसम  में  मिल  के  दरवाजे  पर  बैलों  को  लेकर  दो  दिन  इंतजार न  करना  पड़े  ।

 तीसरी
 एक  सबसे  जरूरी  बात  यह  है  कि  श्राप  क्यों  नहीं  इस  प्रकार  का  निर्देश मिलों  को  दें

 वह  यह  नहीं  कर  सकते  कि  खेत  से  गन्ना  लेना  आरम्भ  कर  दें  तो  कम  से  कम  मिल  जिस  ऐरिया  में  है  उस

 ऐरिया में  सड़कों  का  इतना  जाल  बिछा  दिया  जाय  कि  कच्ची  सड़कों  पर  जिससे  बैलों को  बैलगाड़ी

 खींचने  में  काफी  दिक्कत  पड़तीड्हैं  झ्र ौर  जिससे  बैलों  की  प्राय  आधी  रह  जाती  वह  दिक्कत हट  जाय  |

 सिचाई  की  झोर  भी  अन्य  जिस  प्रकार  की  सुविधायें  उन्हें  दे  सकते  हैं
 वे  भी

 दें
 ।

 जब  श्राप यह  ह

 का  नया  फारमूला  बनाने  जा  रहे  हैं  तो  कम  से  कम  उसके  साथ  एक  ऐसा
 भी

 फार्मूला  तो  निश्चित

 किया जाय  जिससे  किसान झ्र ौर  उसके  बैलों  की  कठिनाई बचे

 अन्त  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  एक  श्रच्छा  श्रीनिवासन  है  कौर  यह

 कहा है  कि  हम  ऐसा  करेंगे  कि.रीकवरी  का  पता  लगाने  के  लिये  जहां  मिल  के  प्रतिनिधि  सरकार के

 प्रतिनिधि  ट्रेड  युनियन  के  प्रतिनिधि  वहां  केन-ग्रोग्नज के  भी  प्रतिनिधि  हों  ।  पर  में
 उन

 की



 uso  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  २७  PEER

 प्रकाशवीर

 कारी के  लिये  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सब  व्यवस्था  होते  हुये  भी  किसानों  के  साथ  न्याय  महीं  हुआ

 है  ।  इस  सम्बन्ध में  में  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  केनन-ग्रोग्नजें  के  प्रतिनिधियों  को  सरकार  एप्वाइंट
 न  कौर  न  ही  मिल-मालिक  यह  न  कहें  कि  श्रमिक  आदमी  गन्ने

 का
 प्रतिनिधि  रहेगा  बल्कि

 गन्ने  वालों  को  यह  पूछा  जाये  कि  वे  किस  को  अपना  प्रतिनिधि रखना  चाहते  हैं  |

 fat  स०  का०  में  यह  कर  दूंगा  |

 श्री  प्रकाश वीर  ठीक  है  ।  ऐसा  किया  ती  मैं  समझता  हूं  कि  इस
 सम्बन्ध

 में  कुछ  न्याय  हो  सकेगा  |  जैसा  कि  मैंने  आरम्भ  में  कहा  फिर  उसे  दोहराता  हूं  कि  वर्तमान में

 स्थितियां  इस  प्रकार  की  नहीं  है  कि  सरकार  किसानों  को  इस  बारे  में  तत्काल  बाधित  करें
 ।

 यह  ती

 काल  में  बड़े  स्थिर  मस्तिष्क से  सोचने की  बात  है  ।  इस  लिये  कभी  इस  को  कुछ  समय  के  लिये  स्थगित
 कर  दिया  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  विभूति  श्राप  अपनी  अ्रमेंडमेंट  के  बारे  में  क्या  चाहते

 श्री  विभूति  मिश्र  :  उपाध्यक्ष  में  माननीय  मंत्री  जी  से  दो  की  क्लैरिफिकेशान

 चाहता  हूं  ।

 एक  ही  जिले  yj  हमारे  जिले  ~ Hw  पांच  तरह  की  रीकवरी  है  शहरों  पाच  तरह  की  कीमत  रखी

 हुई  है  |  रिज़ा  एरिया  के  किसान  को  कहीं  दो  श्रान  कम  मिलगा  कहीं  एक  कराना  कम  मिलेगा
 I

 उस  के  बारे में  माननीय  मंत्री  जी  का  क्या  झा दवा सन  हैं  ?

 उन्होंन  कहा  कि  रिकवरी  की  दख-भाल  के  लिय  चार  तरह  के  झ्रादमी  रखेंगे ।  मिल  वाले  जो

 रिकवरी  निकालते  उसमें  कोई  दूसरा  आ्रादमी नहीं  होता  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  उस  के  बारे  में  क्या

 mead देते  हैं  ?

 श्री  स०  कर  मेंने  चार  आदमियों  की  बात  कही  है  ।  गवर्नमेंट  का  श्रावणी तो  वहां

 एक्साइज  के  लिये  होता  ही  है  कौर  मिल  का  आदमी  भी  होता  ही  है  ।  उनके  साथ  ट्रेड  यूनियन  का
 और

 गन्ने  वालो  का  श्रादमी भी  होना  चाहिये  |  मैं  मानता  हूं  कि  गवर्नमेंट  उन  को  नियुक्त  न  बल्कि  वे

 खुद  चुन  कर  भेजें  हम  उनको  मान्यता  दें  ।  में  यह  नहीं  चाहता  कि  कोई  ऐसी  प्ररिस्थिति  पैदा

 जिस  में  रिकवरी को  कम  बताने  की  कोशिश  की  जाये  कौर  किसी  का  नुक्सान  हो  ।  जहां  तक

 एरियाज का  ताल्लुक  में  उस  के  बारे  में  देखूंगा  ।

 श्री  विनती  मिश्र
 :

 माननीय  मंत्री  के  आरा इवा सन  के  बाद  में  डरपना  संशोधन  वापस  लेता  हुं
 ।

 श्री  विभूति  मिश्र  का  सभा  की  म्रतुमति  से  वापिस  लिया  गया
 ।

 सहोदर  :  :  प्रस्ताव यह  है  :

 यह  सभा  चीनी  के  उत्पादन  के  आधार  पर  का  मूल्य  निर्धारित करने  पर  विचार

 करती  है  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  की  बैठक  २८  १९  ६२/७  १८८४

 बारह  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 weal  के  मौखिक  उतर  पीठ

 अल्प  सूचना  प्रदान

 संख्या  दो-न्यास  लैण्ड  में  भारतीय  १५३१-३२

 सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्र  १५३२-३३

 (2)  समुद्र  सीमाशुल्क  १८७८  कीधारा  रख  की  उप

 धारा  (४)  कौर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक

 ev HY ART की  घारा  ३८  के  ग्रन्तगंत  सीमाशुल्क तथा  केन्द्रीय

 दन  शुल्क  निर्यात seated  नियम  १९६० में  कुछ

 शर  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  श्रघिसूचनाश्रों  की

 एक  प्रति

 दिनांक  १०  PERR  की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या

 R652  |

 दिनांक  १७  PEER  को  जी०  एस०  संख्या

 श५३े  |

 (२)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  VevY BY ART की  धारा

 ३८  के  हस्तगत  दिनांक  १७  १९६२  की  भ्र धि सूचना
 संख्या  जी  ०एस०  कार  १५२२  में प्रकाशित  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  (  उन्नीसवां  संशोधन )  FEQR  की  एक  प्रति  ।

 (२)  समुद्र  सीमाशुल्क  १८७८  की  बारा  रख  की

 धारा  (०)  के  श्रन्तरगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक  प्रति

 दिनांक  १०  १९६२  की  जी०  एस०  कार  संख्या  Way १

 दिनांक  १७  १९६२  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 PURE  |

 दिनांक  १७  FRR  की  जी०  एस०  आर ०  संख्या

 RYRo  |

 (¥)  कलकत्ता  के  कहवा  बागाना  उद्योग  के  केन्द्रीय
 मजूरी  बोलें

 की

 श्रमिकों  की  मजूरी  में  अन्तरिम  वृद्धि  किये  जाने  के  बारे  में

 fort  सम्बन्धी  दिनांक  २४  १९६२  के  सरकारी

 कल्प  संख्या  डब्ल्यू  बीच  (43) 1&2  की  एक  प्रति

 WUse



 दैनिक  संक्षेंपिका  १५८२ ६  १८८४ (  )

 पृष्ठ

 विधेयक  विचाराधीन  १५३३-४१

 भारत  की  प्रतिरक्षा  विधेयक  पर  खंड  वार  विचार  ATCA  gm

 किन्तु  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।  खंड  १८  पर  विचार  ae  दिन  के  लिये  निलम्बित

 रखा  गया  ।

 का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  WUXY--Go

 ruta ‘ THe  शास्त्री  ने  चीनी  के  उत्पादन  के  श्राभधार  पर  गन्ने  का  मूल्य

 निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  उन्होंने  चर्चा  का  उत्तर  भी

 दिया  ।  श्री  विभूति  मिश्र  द्वारा  प्रस्तुत  एक  प्रस्ताव  सभा  की  अनुमति से  वापस

 लिया  गया  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 बुधवार,२८  LERR/9  १८८४  (30m)  के  लिये  कार्यावलि

 (१)  भारत  की  प्रतिरक्षा (२)  राज्य  सहयोजित  बैंक

 )  विधेयक  कौर  (३)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  विधेयक  पर

 दिवार  श्र  उनका  पारित  किया  जाना  ।
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